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 भगबती  बक

 1
 *

 १७२२,  श्री  श्रीनारायण  दास
 :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  देहात

 में  ऋण  संबंधी  सर्वेक्षण  प्रतिवेदन  में  दिये  गये
 के  ्  भू-बंधक  बैंकों  के  ऋण-पत्रों के  लिये

 एक  प्रभावोत्पादक  बाजार  उत्पन्न  करने  के  लिये  भारत  के  रक्षित  बैंक  तथा  राज्य  बेंक
 ने

 क्या

 वाही  की

 राजस्व  कौर  प्रतिरक्षा व्यय  मंत्री  श्र०  चे  :  एक  विवरण सभा  पटल  पर

 रखा  जाता  परिशिष्ट  ११,  अ्रतुबन्ध  संख्या  १

 कनाडा  को  प्रतिनिधि  मंडल

 * 21923.  श्री  दी०  चं०  फार्मा  कया
 प्रतिरक्षा  मंत्री  २३  १९५६  को  पूछे  गये

 तारांकित प्रदान  संख्या  gy  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उस  प्रतिनिधि  मंडल  जो  प्रतिरक्षा  विज्ञान  संबंधी  समस्या  पर  चर्चा  करने  के

 लिये  कनाडा  गया  कोई  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  कौर

 यदि  तो  वह  किस  प्रकार  का  हे
 ?

 प्रतिरक्षा  संगठन  मंत्री
 (att

 :
 जी  त  भारतीय  प्रतिनिधि  मंडल  ने

 एक  संक्षिप्त  प्रतिवेदन  तैयार  किया  है  में  चर्चा  के  दौरान  उठाये  गये  विषयों की

 मुख्य  बातें  दी  हुई  प्रतिरक्षा  विज्ञान  संबंधी  राष्ट्र  मंडलीय  मंत्रणा  समिति
 के

 विचार  विमर्श  का

 मुख्य  प्रतिवेदन  भी  उसके  कार्यकारी  दल  ने  भाग  लेने  वाले  सभी  राष्ट्र  मंडलीय  देशों
 में

 भेज  दिया  है
 ।

 प्रतिवेदन

 मे

 जो  गोपनीय  सम्मेलन  में  उठायें  गये  अनेक  प्रतिरक्षा  विज्ञान

 विषयों

 के  संबंध  में  सिफारिशें दी

 श्री दी०  चे  फार्मा  :
 यार  एसो  पर  ना  सिगार  क्या  उसमें

 भारत
 की

 प्रतिरक्षा  विज्ञान  प्रमस्याझ  का  कोई  खास  निर्देश  है  या  वह  सामान्य  रूप
 का

 हू
 ?

 ee

 मूल  अंग्रेजी  में  2g&o

 L.  5./56
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 श्री  त्यागी  :  उसमें  किसी  एक  देवा
 की

 प्रतिरक्षा  समस्याओं  का  उल्लेख  नहीं  विज्ञान

 सभी  प्रतिरक्षा  दिव्यास्त्रों  और  प्राय  विषयों  के  लिये  एक  सा  वह  एक  वैज्ञानिक  सम्मेलन

 था  और  उस  में  सामरिक  नीतियों  शादी  के  बारे  में  कोई  चर्चा  या  निर्णय  नहीं  किया  गया  था

 सरदार  इकबाल  fag:  इस  प्रतिनिधि  मंडल  ने  नाभिकीय  शास्त्रों  के  प्रयोग पर

 मी  विचार  किया  है
 ?

 शी  त्यागी  :  इस  सम्मेलन  में  उठाये  गये  विषय  गप्त  रखे  जाते  हें  शौर  उसके  विस्तार  बताना

 मेरे  लिये  संभव  न  होगा  ।  अनेक  राष्ट्र  मंडलीय  देश  इस  विषय  को  गप्त  रखते  हैं  |

 att  वेलायुद्ध  :  कहा  जाता  है  कि  भारत  ने  राष्ट्र  मंडलीय  परामर्श-प्रतिरक्षा  सम्मेलन  में
 भाग  लिया  था

 ।
 क्या  राष्ट्रमंडल  के  किसी  एशियाई  देश  ने  उसमें  इस  कारण  भाग  नहीं  लिया  था  कि

 उसे  बगदाद  समझौता  या  उत्तर  भ्रटलांटिक  संधि  संगठन  के  बार  में  मतभेद  था
 ?

 श्री  त्यागी  :  लंका  शर  रोडेशिया  तथा  न्यासा लंड  के  संघ  को  छोड़  कर  सभी  राष्ट्र मंडलीय

 देशों  ने  उसमें  भाग  लिया  ari

 वेलायुद्ध :  क्या  भारत  ने  किसी  खास  कारणों  से  इस  सम्मेलन  में  भाग  लिया  जब

 कि  सम्मेलन
 में

 भाग  लेने  वाले  एक  दूसरें  देश  लंका  ने  उसमें  भाग  नहीं  लिया
 ?

 श्री  त्यागी  :  हम  सम्मेलन  में  सहयोग  की  भावना  से  जाते  हें  कौर  हम  वहां  की  चर्मकारों  से

 लाभ  उठाया  |

 श्री हि०  हिं ०  बसु  क्या  भारत  ने  राष्ट्रमंडल के  बाहर  किसी  प्रतिरक्षा  विज्ञान  सम्मेलन

 में  भाग  लिया था  ?

 श्री त्यागी
 :  उस  संबंध

 में
 rar  मेरे  पास  कोई  जानकारी  नहीं  है

 ग्रामीण  दिक्षा  संस्थानों  के  लिये  पाठ्यक्रम

 +  *
 १७२४.  पंडित  gto  ना०  तिवारी :  कया  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  ग्रामीण  शिक्षा  संस्थानों  के  लिये  कोई  एकीकृत  पाठ्यक्रम  अ्रंतिम  रूप  से  निर्धारित  किया  गया  है  ?

 दिक्षा  उपमंत्री  का०  ला०  श्रीमाली )  जी  at  |

 gto  ना०  तिवारी
 :

 इस  पाठ्यक्रम  की  मुख्य  मुख्य  बातें  क्या  हैं  कौर  वह  साधारण

 से  किस  प्रकार  भिन्न  है  ?

 डा०  का०  ला०  श्रीमाली :  में  पाठ्यक्रम  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रख  दूंगा ।  पाठ्यक्रम

 बनाने  में  समिति  का  मुख्य  दृष्टिकोण  यह
 था

 कि  हमारे  ग्रामीण  क्षेत्रों  की  विशिष्ट  परिस्थितियों  को

 श्यान  में  रखा  जाये
 ।

 अध्यक्ष  महोदय :  एक  प्रति  पुस्तकालय  में  रख  दी  जायेंगी  क्योंकि
 जो

 कुछ  सभा  पटल  पर
 जाता  उसे  छापना  पड़ता  हैं  ।

 gto  ता०  तिवारी :
 विभिन्न  राज्यों  में  कितनी  ग्रामीण  शिक्षा  संस्थाएं  स्थापित  की

 गयो

 Tye  sit  में  _
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 का०  ato  श्रीमाली :  कुल १०  शिक्षा  संस्थायें  हें  जिनको  ग्रामीण  शिक्षा  संस्थानों

 में  परिवर्तित  करने
 के

 लिये  हमने  aera  दिये  हैं  ।

 श्री  ब०  स०  भूति :  क्या  पाठ्यक्रमों के  बारे  में  राज्य  सरकारों  से  परामर्श  किया  गया  ह
 और  यदि  तो  उनके  संबंध  में  उनकी  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 का०  ला०  श्रीमाली  :  जी  नहीं  ।

 श्रीमती  सेन
 :

 क्या  लड़कियों  के  लिये  कोई  विशेष  स्कूल  हूं  शौर  यदि  तो  क्या

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  उनके  लिये  कोई  अलग  पाठ्यक्रम  बनाया  गया  हैं
 ?

 का०  ला०  श्रीमाली  :  जी  नही ं।

 fat  मादिया  गौडा  :  क्या  यह  पाठ्यक्रम  वही  हे  जो  श्रीमाली  समिति  ने  मोटे  तौर  पर  तैयार

 किया  था  aire  यदि  वह  उससे  भिन्न  है  तो  किस  प्रकार
 ?

 का०  ला०  श्रीमाली
 :

 वह  पाठ्यक्रम  मोटे  तौर  से  उन्हीं  बातों  पर  है  जिन
 बातों  का  समिति  ने  सुझाव  दिया  था

 ।

 पत्रादि दी०  चं०  फार्मा  :  क्या  ग्रामीण  शिक्षा  संस्था  के  पाठ्यक्रम  से  विंमान  ग्रामीण  शिक्षा

 पर  प्रभाव  पड़ेगा  या  केवल  उस  ग्रामीण  शिक्षा  जिसे  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  श्री  शुरू  किया  जायेगा
 ?

 का०  ला०  श्रीमाली  :  माननीय  सदस्य  को  स्मरण  होगा  कि  विश्वविद्यालय  दिक्षा

 आयोग
 ने

 ग्रामीण  विश्वविद्यालयों  को
 स्थापना  की

 सिफारिश
 की  थी  ।  फिर  एक  दूसरी  समिति

 ने  संपूर्ण  प्रदान  पर  ि प्रच्छ  तरह  विचार
 किया  कौर  यह  दिया  कि  कं

 स्थान  पर  ये  ग्रामीण  शिक्षा  संस्थाएं  स्थापित  की  जायें  उन  सिफ़ारिशों  के  आधार  पर  ही  ये  संस्थाएं

 स्थापित की  जा  रही  में  माननीय  सदस्य  का  प्रशन  ठीक  ठीक  नहीं  समझ  सका  |

 1  श्रीमती  कमलेन्दुमति  दाह  उठीं

 श्रव्य  महोदय  :  में
 अरब

 पर
 भ्नृपूरक  प्रश्नों  के  लिये  अनुमति  नहीं  दूंगा

 ।
 में  पहले  ही

 कई  प्रश्नों  के  लिये  भ्रूम  दे  चुका  हूँ
 ।

 भ्रन्तर्राष्ट्रीय  ज्योतिहीन  संघ

 *
 १७२४.  श्री

 कृष्णा चाय
 जोशी :  क्या  प्राकृतिक  संसाधन  कौर  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 geuy  में  भारत  ने  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  ज्योतिषी  संघ  में  क्या  अंशदान  दिया  है  ;

 उस  अवधि  में  संघ  ने  क्या  क्या  मुख्य  काम  किये  हें  ;

 क्या  उस  विषय  पर  कोई  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  गया  है
 ?

 प्राकृतिक  संसाधन  मंत्री
 के०

 दे०  :  से  अपेक्षित  जानकारी

 देने  वाला  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  ११,  अनुबंध  संख्या

 कृष्णाचार्य  जोशी
 :  कोडाइकनल  वेधशाला  में  क्या  खास  काम  करने

 का
 विचार  है

 ?

 मूल  भ्रंग्रेजी  में
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 fat  कृत  मालवीय
 :  में  इस  प्रदान  के  लिये  सूचना  चाहता  हूँ

 ।

 श्री  कृष्णाचायें  जोशी
 :  अन्तर्राष्ट्रीय  ज्योतिषी  संघ  के  प्रतिवेदन  के  कब  तक  प्राप्त  हो

 जाने  की  है  ?

 टीके के०  to  मालवीय :  कार्यवाही  का  संक्षिप्त  विवरण  हमें
 मिला  है  ।

 विस्तृत  प्रतिवेदन  की

 प्रभी  प्रतीक्षा की  जा  रही  है  ।

 ईसाई  बनायें गये  लोग

 *
 १७२६.  श्री

 भीखा  भाई
 :  क्या

 गृह-कार्य  मंत्री
 ४

 FERR

 को  पूछे  गये  तारांकित

 प्रश्न  संख्या
 ११७६  के  उत्तर  के  सबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 PEMY-NE  में  राजस्थान  में  कितने  व्यक्ति  ईसाई  बनाये  गये  ;

 क्या  इस  विषय  की  जांच  करने
 के

 लये  एक  जांच  समिति  नियुक्त  करने  के  बारे  में

 कार
 को

 कोई  भ्र भ्या वेदन प्राप्त  श्मा  हैं  ;

 सरकार  ने  इस  विषय  में  क्या  कायंवाही  की  हैं
 ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री  यह  जानकारी उपलब्ध  नहीं  है

 ate  कुछ  सुझाव  प्राप्त  हुए  हैं  किन्तु  उनके  प्रवास  कार्यवाही  करना  प्राचार्य

 नह  समझा  गया  ।

 श्री  भीखा  भाई  :  अ्रनुसुचित  क्षेत्रों  के  लिये  श्रलग  ates  क्या  हैं
 ?

 श्री  दातार
 :
 े

 बताया  है  कि  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  अनुसूचित  क्षेत्रों  के  बारे  में

 में  कोई  जानकारी  नहीं  दे  सकता  ।

 श्री  भीखा  भाई
 :

 जब  पहले  इसी  तरह  के  प्रश्न  का  उत्तर  दिया  गया  तब  में  नें  भ्रांकड़ों

 करे  लिये  एक  दूसरे  प्रदान  की  सूचना
 दी

 थी
 ।

 यद्यपि  मुझे  प्रशासन  दिया  गया  फिर
 भी  आंकड़े

 नहीं  दिये  गये  हें  ।

 श्री  दातार :  में  फिर  कहता  हुं  कि  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं
 हैं  ।

 हम  नहीं

 जानते

 कि  कितने
 लोगों  का  धर्म  परिवर्तन  किया  गया  है  क्या  उनके  संबन्ध  में  कोई  गड़बड़ी  हैं

 ?

 श्री  भीखा  भाई
 :

 ये  ग्रां कडे  कब  तक  उपलब्ध  कराये  जायेंगे
 ?

 fat  दातार  :  जानकारी  इकट्ठा  करने  में  कठिनाई  होती  है
 ।

 श्री qo  स०  वृत्ति  :  क्या  सरकार  को  ऐसे  कोई  समा  वार  मिले  हैं  कि  धर्म  प्रचारक  इन  में
 से

 कुछ  जातियों  को  ईसाई  बनाने  के  लिये  डरा  धमका  रहे  हैं  ?

 भागों  में श्री  दातार
 :

 मेरे  माननीय मित्र  नें  प्रभी  कहा  है  कि  राजस्थान  के

 बलपूर्वक  धर्म  परिवर्तन किया  गया  है  ।  हमने  पूछताछ की  है  ।  राज्य  सरकारों  को  संतोष  है
 कि

 कोई

 बलपूर्वक  धर्म  परिवहन नहीं  हुए  हैं  |

 श्री  क्या  सरकार  नं  प्रचारकों  की  कार्य  प्रणाली  की  जांच  करने  के  लिये
 ~

 Meat  sel  acer  gl

 गो

 गह  ताड़ती  का  प्रतिवेदन  पता
 उन  सुझावों  के  बारे  में

 सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है

 मूल  wast  में
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 सरकार  ने  प्रतिवेदन देखा  है  ।  किन्तु  किंसी  प्रतिक्रिया  के  लिये  प्रभी  समय

 नहीं  कराया  है
 ।

 पहले  उसका  परीक्षण  करना  राज्य  सरकारों  का  काम  है  कौर  यदि  आवश्यक  हो  तो

 वे  भारत  सरकार  से  कह  सकती  हैं  ।

 श्रीमती  श्र०  काले
 :  क्या  पिछले  ५  वर्षों  में  ईसाइयों

 की
 संख्या  में  विधि  हुई  है

 ?

 श्री
 दातार

 :
 पिछले  पांच  वर्षों  के  झांकने  मेरे  पास  नहीं  हैँ

 ।
 जनसंख्या  गणना  के  आंकड़े

 हैं  ।

 श्री  नंद  लाल  फार्मा
 :  किन  किन  जगहों  पर  ये  धर्म  परिवर्तन  खुशी  से  किये  जा  रहे  हैं  ?

 श्री  यही  मेरी  कठिनाई  कुछ  भागों  में  बलपूर्वक  धर्मपरिवर्तन  के  कुछ  यारो  प

 लगाये गये  हें
 ।

 जब  हम  जांच  करते  हैं  तो  इन  भ्रारोपों  को  निराधार  पाया  जाता  है  ।

 नंद  लाल  फार्मा :  मैंने  पूछा  था
 कि

 किन  किन  स्थानों  पर  ये  धर्मपरिवर्तन  हो  रहे  हैं
 ?

 श्री  दातार
 :  उन  स्थानों  के  नाम  बताना  मेरे  लिये  संभव  नहीं  है  ।  यह  जिस  पूर्व

 धारणा  पर  आधारित  वह  गलत

 ईसाई धर्म  प्रचारक

 *
 १७२७.  श्री  रघुनाथ  सिंह  क्या

 गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  भारत  के

 ईसाई  धर्म-प्रचारकों को  विदेशों  से  प्रति  वह  लगभग  ३०  करोड़  रुपये  की  जो  धन  राशि  मिल  रही

 उसमें  से  २४  करोड़  रुपये  केवल  प्रेरित  देता  है  ।

 गह-किये  मंत्रालय  में  मंत्री  माननीय  सदस्य  RI—Y—-UG

 को  तारांकित संख्या  १०७३ RFE:  के  संबंध  में  दिये  गये  उत्तरों  की  कौर  ध्यान  दें

 जिनसे  मालूम  होगा  कि  सारे  विदेशों  से  arg  कुल  रकम  किसी
 भी

 साल  में
 .  १३  करोड़  से  अधिक

 नहीं हुई  ।  इसमें  भ्रमरी का  से  मिली  रकम  कभी  ६.  €१  करोड़  से  ज्यादा  नहीं  हुई  ।

 महोदय
 :  इस  प्र  इन  का  उत्तर  पर ग्रेजी  में  दिया  जाये  ।

 प्रंग्रेजी  में  पढ़ा  गया  ।]

 श्री  ब०  पांडे  :  नया  सरकार  जानती  हे  कि  मेरे  प्रदेश  खासकर  तिब्बत  सीमान्त

 ०५  प्रमेरिकी  धर्म  प्रचारक  वे  धर्म  प्रचार  कार्य  के  वहां  की  राजनीति  में  भाग  लेते

 क्या  सरकार  उन  पर  दृष्टि  रखती  है  या  नहीं
 ?

 श्री  यदि  दृष्टि  रखने  का  at  उत्पन्न  हुआ  तो  ऐसा  किया  जायेगा
 |

 किन्तु  में

 माननीय  सदस्य  से  प्रार्थना  करूंगा  कि  वे  उस  जानकारी  को  जांच  जो  भ्र धि कतर कही  सुनी  होती

 है  और  इसलिये  निराधार  होती  हैं  ।

 ति०  ०  शठ  चेट्टियार
 :

 जब  पहले  एक  पूछा  गया  था  तब  बताया  गया  था  कि

 प्राप्त  धन  राशियों  में  से  कुछ  धन  राशि  विशिष्ट  रूप  से  ईसाई  प्रचार  के  प्रयोजनों  के  लिये  प्राप्त

 हुई
 |  इस

 बात  को
 ध्यान  में  रखते  हुए  कि  विदेशों

 को  aT  विदेशी  — fr __ afarpcort  को
 भारत

 में  ईसाई

 धर्मे  प्रचार  करने  की  भ्र नुम ति  नहीं  क्या  इस  ध्यान  दिया  जायेंगा  कि  इस
 प्रयोजन  के  लिये

 कोई  धन  प्राप्त न  हो  ?

 श्री  दातार
 :

 धन  प्राप्त  होता  हैं  ।  भारत  के  रक्षित  बेक  द्वारा  रखें  गये  ग्राहकों  से  यही

 काग
 कारी

 हमें  मिली
 है  ।

 यह  धन  किस  प्रयोजन  के  लिये  खर्चे  किया  जाता  है  यह  बताना  संभव  नहीं ि
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 श्री  ति०  सु०
 mo  चेट्टियार  :  माननीय  मंत्री  ने  पहल  एक  उत्तर  में  कुछ  आंकड़े  दिये  थे

 और  कहा
 था

 कि  कुछ  sie  धर्म  प्रचार  के  लिये  प्राप्त  झा  था  ।

 दातार
 :  जहां  तक  इस  बात  का  संबंध  श्री  ०  च०  शाह ने  उस प्रशन का

 उत्तर  दिया  art

 श्री  ति०  go  mo  चेट्टियार  :  क  पास  वह  उत्तर  तो  होगा  ।

 दातार :  धर्म  प्रचार  और  प्रयोजनों  के  लिये  कोई  अलग  अलग  नहीं  है  ।

 महोदय
 :

 माननीय  सदस्य  भ्रध्यक्ष  की  wie  देखें  जिससे  कि  सारी  सभा  उत्तर

 सुन  सक े।

 श्री  द्य ०  स०  थामस :  क्या  यह  सच  हैं  कि  भेजी  गयी  इस  धन  राशि  का  अ्रधिकतर  भाग

 चिकित्सा  qa  dearest  ate  शिक्षा  संस्थानों  को  चलाने  के  लिये  खर्चें  किया  जाता
 है  ?

 श्री  दातार :  मेंने  बताया  हैं  कि  यह  धन  धर्म  प्रचार  के  कार्यों  पर  खर्च  की  जाती  है  ।

 श्री  त्र ०  स०  थामस :  यद्यपि  यह  धन  धर्म  प्रचार  कार्य  के  लिये  भेजी  जाती

 उसका  अधिकांश  चिकित्सा  तथा  wer  पूर्वे  संस्थानों  के  लिये  भेजा  जाता  है
 ।

 श्री  दातार :  यह  संभव  में  इतना  ही  कह  सकता  हूं  ।

 श्री  ब०  स०  :
 धर्म  प्रचार  के  लिये  तथा  शिक्षा  ate  चिकित्सा  सेवाओं  के  लिये  इन

 धर्म  प्रचारकों  को  जो  विदेशी  सहायता  प्राप्त  होती  क्या  उसकी  कोई  भ्र लग  सीमा  है  ?

 ्य

 tat  दातार :  इस  संबंध  में  वित्त  मंत्रालय  जिस  नियम  का  शभ्रनुसरण  करता  में  उसे  बता

 देता  विनिमय  विनियमों  के  विनियोजन  प्रयोजनों  के  लिये  प्राप्त  धन  के

 विदेश  से  कोई  धन  प्राप्त  करने  पर  कोई  निर्धन  नहीं  है  ।

 ्  श्री  फौट्टुकपल्ली
 :

 ईसाई  धर्म  के  २०००  साल  भारत  में  ईसाई  लोग  कितने  प्रतिशत

 ह
 )

 श्री  दातार
 :  माननीय  सदस्य  १९४५१  की  जन  संख्या  गणना

 के
 आंकड़े  देखें

 ।

 श्री  कौट्टुकंपह्ली  :  वे  केवल  ३  प्रतिशत

 अमरिका  में  भारतीय  छात्रों  द्वारा  पारित  किया  गया  संकल्प

 शमी  गिडवानी  :

 श्री  ् कृष्णाचाय  जोगी  :

 श्रीमती  जयश्री  : 1*१७२८.

 श्री  संगण्णा  :

 क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  कया  य  पच  है  कि  भ्र मे रिका  में  भारतीय  छा  हं

 के  एक  सम्मेलन मैं  इस  का  एक  संकल्प  पारित  किया  गया  था  कि  भारत  के  सभी

 विद्यालयों  में  अंग्रेजी  ही  शिक्षा  का  माध्यम  रहे
 भर

 वाशिंगटन  स्थित  भारतीय  राजदूत  ने  उस
 लग  का  उद्घाटन किया  था  ?

 tye  sist  में
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 दिक्षा  उपमंत्री  का ०  ला०  safer में  मध्य-पश्चिमी  विश्वविद्यालयों

 के  भारतीय  छात्रों  के  एक  सम्मेलन  में  छात्र  ने  भारतीय  विश्वविद्यालयों  में  भाषा  सदस्यों

 का  निर्देश  किया  था  किन्तु  कोई  संकल्प  पारित  नहीं  किया  गया  था  |  सम्मेलन  के  उद्घाटन  के  लिये

 भारतीय  राजदूत  को  निमंत्रित  किया  गया  था  ।  उन्होंने  निमंत्रण  स्वीकार  किया  था  कौर

 लन  का  उद्घाटन किया  था  ।

 शी  गिडवानी
 :  सम्मेलन  बुलाने  का  क्या  ५  था

 ?

 का०  ला०  श्रीमाली :  विदेश  में  छात्रों  के  ये  सम्मेलन  अनेक  शिक्षा  संबंधी  तथा  ales

 तिक  समस्याओं  पर  चर्चा  के  लिये  समय  समय  पर  आयोजित  किये  जाते  हैं  ।

 श्री  गिडवानी  :  संकल्प  में  कहा  गया  था  कि  विश्वविद्यालयों में  शिक्षा  का  माध्यम  भ्रंग्रेजी

 रहना  चाहिये  |  क्या  भारतीय
 का  इस  सम्मेलन  से  सम्बद्ध  होना

 राजभाषा  नीति  के  जो

 संविधान के  भ्रनुच्छेद  ३४३  में  दी  हुई  विरुद्ध  नहीं  है

 का०
 ला०

 श्रीमाली
 :  मेंने  बताया  है  कि  इस  सम्मेलन  ने  कोई  संकल्प  पारित  नहीं

 किया  ।
 छात्रों  ने  केवल  भाषा  समस्या  का  कुछ  निर्देश  किया  था  ।

 श्री
 मा०  ला० द्विवेदी  :  क्या  एक  राजदूत  के  लिये  यह  मुनासिब  है  कि  जहां  पर

 संविधान
 क

 संबंध  में  कोई  निर्णय  हो  चुका  उस  संबंध  में  जानबूझ  कर  ऐसी  बातों में  हिस्सा  ले  जो  कि

 संविधान
 में  लिखी  हुई  बातों  के  प्रतिकूल  हों

 ?

 डा०  का०  ला०  श्रीमाली  :
 मेरी  समझ  में  नहीं  पाया  कि  यहां  संविधान  का  क्या  ग्य  उठता

 विद्यार्थियों का  एक  कंवेंशन  उस  कंवेंशन  का  विषय  था  में  उच्च  शिक्षा  का

 वर्तन शील  वहां  विद्यार्थियों  ने  कुछ  भाषा  के  संबंध  में  जिक्र  किया  ।  राजदूत उसका  उद्घाटन
 करने गये  थे  ।  में  नहीं  समझता  कि  इसमें  उन्होंने  कौन  सी  अ्रवैधानिक  कार्रवाई की

 श्री
 नन्द  लाल  क्या  में  जान  सकता  हुं

 कि
 ने  अपनी  कौन  सी  पालिसी  स्वीकार

 की

 डा०
 Flo  ला० श्रीमाली :  वे  वहां  पर  उद्घाटन  करने  गये  उन्होंने  वहां  पर  क्या  भाषण

 इसकी  पुरी  रिपोर्ट  मेरे  पास  नहीं  है  ।  लेकिन  में  नहीं  समझता  हूं  कि  इसमें  उन्होंने  कोई

 धानिक  कार्रवाई  की  ।

 अध्यक्ष  महोदय :  ।  यह  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  का  संकल्प  नहीं  है  ।  अ्रमेरिका में

 कुछ  छात्रों  ने  एक  संकल्प  पारित  किया  |  सरकार  उससे  बाध्य  नहीं  है  ।

 काम  ला०  श्रीमाली
 :  कोई  संकल्प  पारित  नहीं  किया  गया  था

 |

 श्री  नन्द लाल  शर्मा  :  sat  यह  था  कि  सम्मेलन  में  राजदूत  ने  कौन  सा  पक्ष  लिया  था
 ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  केवल  सम्मेलन  का  उद्घाटन  किया  था
 |

 श्री  ave  लाल  शर्मा  :  क्या  उन्होंनें  हिन्दी  का  या  wast  का  समर्थन  किया  था
 ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  संकल्प  को  झ्रधघिक  महत्व  देने  का  कोई
 लाभ

 नहीं  हैं
 |

 श्री  नन्द  लाल  शर्मा
 :  वही  तो

 a
 still  चाहते  हैं  ।

 मूल  wast  में
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 गस्तर  में  पुरातत्त्वीय  वस्त्रों  का  मिलना

 *
 VRE

 Sat  च०  रा०  चौधरी

 श्री  का  ल०  नसीहत

 कया  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  त्रिपन  में  गुन्टुर  जिले  के
 नरसरावपेट  ताल्लुक  के  पेटलूरोपलेम

 पाये  गये  हैं  ; नामक  गांव  में  कुछ  प्राचीन

 क्या  इस  विषय  की  are  जिला  कलेक्टर  का  ध्यान  अ्राक्षित  हुजरा  है  ;

 यदि  तो  उन  सिक्कों  को  प्राप्त  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  wiz

 )  ये  सिक्के  किस  समय  चलते  थे
 ?

 उपमंत्री  स०  मो०  ata)  हां  श्रीमान

 हां

 गुन्टुर के  कलेक्टर  जिसके  पास  ये  वस्तुएं  पड़ी  हुई  कहा  गया  है  कि  वह  उनका

 भेजे  ताकि  यदि  सरकार  को  इन  सिक्कों  की  झ्रावश्यकता  तो  वह  उन्हें  प्राप्त  करने  के  लिये

 WTI  कार्यवाही  कर  सके  |

 केन्द्रीय  पुरातत्व  विभाग  ने  कभी  उन  सिक्कों  की  जांच  नहीं  की  किन्तु  कलेक्टर  ने

 उन्हें  ईसा  को  दूसरी  या  तीसरी  शताब्दी  का  बताया  है  ।

 रामा  राव  :  राज  के  पत्रों  में  एक  समाचार  में  यह  कहा  गया  है  कि  नागार्जुनसागर  की

 खोज  ईसा  की  दूसरी  शताब्दी  के  रोम  के  किसी  सम्राट  का  सिक्का  पाया  गया  है  |  क्या यह  उसी

 खोज  का  उल्लेख है  ?

 स०  मो०  दास  :  मेंने  अपने  मूल  उत्तर  में  कहा  हूं  कि  हमने  इन  सिक्कों  की  जांच  नहीं

 की  र थ  हमने  विस्तार  के  बारें  में  कलेक्टर  को  लिखा  हैं  जिसके  पास  ये  सिक्के  पड़े  हुए  हैं  ।

 श्री  qo  स०
 कलेक्टर  ने  किस  ware  पर  यह  निश्चय  किया  कि  ये  सिक्के  द्वितीय

 शताब्दी  के  हैं

 ?
 क्या  यह  किसी  विश्वविद्यालय  के  प्रोफेसर  या  अथवा  किसी  पुरातत्व  शास्त्री  की

 राय  थी ?

 Ho  Ato  दास
 :  मुझे  पता  नहीं  कि  कलेक्टर  ने  यह  निश्चय  किस  शिखाधार  पर  किया

 यह  केवल  अनुमान है  जब  तक  केन्द्रिय  पुरातत्व  विभाग  के  विशेषज्ञों  द्वारा  उन  सिक्कों
 की  जांच  न  कर  ली  तब  तक  कुछ  नहीं  कहा जा  सकता  ।

 श्री  च०  रा  चौधरी
 :  क्या  केन्द्रीय  पुरातत्व  विभाग  के  पास  हि ८  के  कलेक्टर  से  ऐसी

 कोई  सूचना  है  कि  ये  सिक्के  कितने  उन्होंने  कितने  सिक्के  एकत्र  किये  हैँ  और  उन्हें  एकत्र  करने

 के  लिये  उनके  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 Ho  मो०  दास :  इस  वें  सिक्के  कलेक्टर  के  पास  हैं
 ।  हमने  उन्हें  लिखा  है

 कि  वे  उनके  बारे  में  विस्तृत  जानकारी  भेजें  ।
 इसके  भ्र ति रिक्त  हमने  भ्र पने  सर्कल  अधीक्षक  से  कहा

 हू  कि  वे  उस  स्थान  या  स्थानों  को  देखें  जहां  ये  सिक्के  पाये  गये  हैं  कौर  उन  सिक्कों  की  जांच
 भी

 करें
 ।

 aa  में
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 श्री  च०  रा०  चौधरी :  क्या  यह  सच  है  कि  सिक्के कके  इकट्ठे  करने  उन  गांव  वालों  से

 जिन्होंने  उन्हें  पाया  उन्हें  प्राप्त  करने  के  कलेक्टर  ने  वे  aa  fash  उनसे  खरीदना  प्रारम्भ

 कर  दिया  ?

 स०  मो०  दास  में  ग्रा पके  प्रश्न  को  नहीं  समझा  |

 wert  महोदय  :  क्या  सरकर  को  विदित  है  कि  कलेक्टर  ने  ये  सिक्के  उन  गांव  वालों  से

 इकट्ठा करन  क  बजाय  उन्हें  पाया  उन्हें  अपने  लिये  अथवा  सरकार  के  लिये  खरीदना
 प्रारम्भ कर  दिया  ?

 धन
 मो०  दास  :  में  माननीय  सदस्यों  को  बताना  चाहता  हूं  कि  इन  मामलों  में  १८७८

 का  भारतीय  निखात  निधि  ग्र धि नियम  लाग  होता  है  ।  यह  अधिनियम  राज्य  सरकार  द्वारा  प्रशासित

 किया  जायेगा  ।

 पटना  के  पास  खदाई

 1*
 १७३०.  श्री  विश्वनाथ राय  :  कया  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  कि  कृपा  करेंगे  कि  क्या  यह

 सच  है  कि  हाल  ही  में  पटना  के  पास
 की

 गई  खुदाई  में  ऐतिहासिक  महत्व की  वस्तुएं  निकली हैं  ?

 शिक्षा  उपमंत्री  सर  Ato  :  हां  श्रीमान ।

 श्री  विश्वनाथ  राय  :  क्या  उस  सम्पूर्ण  क्षेत्र  में  कौर  खुदाई  शीघ्र  ही  की  जायेगी
 ?

 Ho  मो०  दास
 :

 यह  खुदाई ज०  पी०  जायसवाल  गवेषणा  संस्था  नामक  एक

 सरकारी  संस्था  द्वारा  की  जा  रही  है  |  हमें  पता  नहीं  कि  वे  कौर  खुदाई  करेंगे  या  नहीं  ।

 श्री  विश्वनाथ  राय :  क्या  सरकार  उस  क्षेत्र  में  प्र  अधिक  खुदाई  के  लिये  श्रमिक  सहायता
 देना

 चाहती  हैं
 ?

 स०  मो ०  दास  :  यदि  सरकार  से  इस  बारे  में  प्रार्थना  की  तो  वह  इस  पर  विचार
 करेगी  |  अधिकांश  मामलों  में  जहां  इस  प्रकार  की  संस्थायें  ऐसा  ही  उपयोगी  काय  कर  रही

 सरकार  से  प्रार्थना  करने  पर  उन्हें  ग्रामीण  सहायता  दी  जाती  हैं  |

 श्री  विश्वनाथ  राय  :  क्या  सरकार  के  पास  ऐसी  कोई  जानकारी  है  कि  ये  वस्तुएं  किस  समय

 डा० स०  मो०  दास  :  सब  मिलाकर वहां  ६००  वर्ष  ईसा  पूर्वे  से  लेकर  ray  युग
 तक

 पांच  विभिन्न  युगों  की  वस्तुएं  पाई  गई  हैं
 ।

 श्री  भागवत  झा  आजाद  :  वहां  कौन  कौन  सी  वस्तुएं  मिली  ह
 ?

 स०
 सो०  उसकी  एक  लम्बी  सूची  है  यदि  मुझे  अनुमति  दी  जाये  तो  उसे

 पढ़  सकता  हूं
 ।  अघिकतर  काले  रंग  के  मिट्टी

 के
 बर्तन  मिलें  हैं  जिन

 में
 उत्तरी  भारत  में  प्रचलित

 आकार

 की  तश्तरियां ae  प्याले  भी  हैं  ।

 दख  सकता हू  ।  उन  सब  aa प्रत्यक्ष  महोदय  जिसे  उसमें  दिलचस्पी वह  ज

 का
 नाम

 यहां  पढ़ने
 को

 जरूरत  नहीं

 मल  म्रंग्रेजी  में
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 श्री  भागवत  झा  आजाद  :
 मेंने  उसके  लिये  कहा  भी  नहीं  है  ।

 श्रिया  महोदय  :  अगला  संख्या  १७३२  |

 to  म०
 थामस

 :
 पता

 नहीं  मेरा  १७३१  इसमें  क्यों  नहीं  राज  सवेरे  मुझे
 सुचना दी  गई  है  कि  उसे  १७५२  के  साथ  मिला  दिया  गया  है  किन्तु  मेरा  sea  पहले  ara  चाहिये  ।

 उस  तक  पहुंचने  का  समय  शायद  नहीं  मिल  सकेगा  |  प्रदान  संख्या  १७५२ को  १७३१ के  साथ

 मिलाया जाना  चाहिये  था

 महोदय :  शायद  वह  पहले  प्राप्त  होगा  माननीय  सदस्य  को  इसका  पता
 नहीं

 श्री  श्र०  म०  थामस :  यदि  वह  पहले  पाया  था  तो  उस  की  बारी  मेरे  से  पहले  रानी

 चाहिये थी

 श्रिया  महोदय
 :

 में  मालूम  करूंगा
 ।

 में  दोनों  प्रश्नों
 की

 शझ्रनुमति  दिये  देता  हूं
 ।

 श्री  श्र०  न्०  थामस :  में  समझता  हुं  कि  उस  cet  तक  पहुंचने  का  समय  नहीं  मिल  सकेगा
 ।

 यदि
 समय  मिल  सके  तो  मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं  है

 ।

 दय :  माननीय  सदस्य  यहां  wa  प्रौढ़  बैठें  ।  कया  मैं  इसका  निर्णय  नहीं  कर

 सकता
 ?  में

 श्री
 To

 नि०
 थामस  कौर  श्री  श्रच्युतन  दोनों

 को
 प्रश्न  करने  की  अनुमति  देता  हूं

 ।

 संख्या  L9R2

 स०  मो ०  दास  वह  तो  प्रदान  संख्या  १७५२  के  साथ  रखा  गया  है  |

 श्रेय  महोदय :  क्या  माननीय  मंत्रियों  को  पता  नहीं  है  कि  उन्हें  किस  cea  का  उत्तर
 ?

 दातार
 :  १७५२  का  उत्तर  में  दे  सकता  हुं

 ।
 प्रदान  संख्या  १७३१  उनका  है

 fame  महोदय :  गृह-कार्य  मंत्री  टोनों  का  उत्तर  दें  ।

 न्नावणकोर-कोचीन  में  बेकारी

 भी  अध्ययन
 *Q9¥R.

 श्री  ao  Ho  थामस  :

 कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  बेकारी  के  बारे  में  रिपोर्टे  देने  के  लिये  त्रावणकोर-कोचीन  सरकार  द्वारा  नियुक्त

 की  गई  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  है  ;

 उसकी  मुख्य  उप पत्तियां  कौर  सिफारिशें  क्या  हैं  ;

 क्या  सरकार  ने  उन  पर  कोई  निश्चय  किये  हैं  ;  शर

 यदि  हां  तो  वे  कया  हैं  उन  के  maa  पहलू  क्या  हैं

 ?

 मल  अंग्रेजी  में
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 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री  :  से  समिति  ने  भ्रान्ति  रिपोर्ट

 २७
 जुलाई  FEXE  को  प्रस्तुत  कर  दी  थी

 ।
 उसकी  सिफारिशें  विचाराधीन  हैं  ।

 राम  सुभग  सिंह :  प्रश्न  संख्या  १७३१  का

 दिक्षा  उपमंत्री
 का ०  ला०  श्रीमाली )

 :  वह  हमारी  सूची  में  नहीं  है  ।

 श्रिया  महोदय :  क्या  माननीय  मंत्री  के  पास  उसका  उत्तर  है  ?

 का०
 ला० श्रीमाली :  जी  नहीं  वह  हमारी  सुची  में  नहीं  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 दोनों  एक  साथ  मिला  दिये  गये  माननीय  सदस्य  we  अनुपूरक

 पूछ  सकते  हैं
 ।

 श्री  ।

 श्री
 समिति  की  रिपोर्ट  के  बारे  में  निष्कर्ष  पर  पहुंचने  कौर  इस  योजना  को  लागू

 करने में  राज्य  सरकार  को  कितना  समय  लगेगा  ?

 श्री  दातार  :  एकाध  महीने  में  निश्चय  हो  जायेगा  ।  जहां  तक  लागू  करने  का  प्रश्न

 उसमें  कुछ  वर्ष  लगेंगे  क्योंकि  उसके  संबंध  में  बहुत  सी  कार्यवाही की  जानी  होगी  |

 श्री  श्रस्युतन  :  इस  योजना
 को

 लागू  करने  में  कुल  कितना
 खच  होगा  उसमें  कितने

 व्यक्ति  किये  न्. परेंगे  ?

 श्री  दातार
 :  में

 माननीय
 सदस्य  से  प्रार्थन

 करता
 हूं  कि  वह  एक  महीने  तक  प्रतीक्षा  करें  ।

 तब
 तक

 सारी  योजना  प्राप्त  हो  जायेगी  ।

 श्री  श्र ०  म०  थामस  :  क्या  समिति  ने  उस  राज्य  में  शिक्षित  व्यक्तियों  की  बेकारी  का  भी

 कोई  अनुमान  लगाया  है  कौर  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  इस  रिपोर्ट  के  प्राप्त  न  होने  के  कारण

 शिक्षित  व्यक्तियों  में  बेकारी  दूर  करने  की  ५  योजनाश्रों  को  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  जा  सका

 सरकार  इस  रिपोर्ट  पर  कब  विचार  करेंगी  ?

 दातार :  यहां पर  में  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  समिति  ने  इस  विषय  के  वित्तीय  पहलुओं

 पर
 भी  विचार किया  है  ।  निर्णय  किये  जाने  के  उसे  लागू  करने  का  उपबन्ध  ही  किया

 जायेंगी  ।

 श्री  ब०  स०  मूर्ति  :  mfr के  हेतु  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  श्री To
 पृ०  थामस

 का

 प्रदान  संख्या  १७३१  था  प्रौढ़  श्री  भ्रच्युतन का  संख्या  १७४५२  ।  श्री  थामस  का  पहले  था  क्योंकि

 वह  छपा  है  शौर  उसका  उत्तर  तेयार  किया  गया  था  ।  जब  श्री  थामस  का  नाम  इस  प्रश्न  के

 साथ  नहीं  है  तो  उनका  नाम  प्रश्न  संख्या  १७५२  के  साथ  होना  चाहिये  था  ।  क्या  ऐसे  करने  से

 एक  माननीय  सदस्य  को  उनके  से  वंचित  नहीं  किया  जा  रहा  है
 ?

 furan  महोदय  :  वही  बात  फिर  उठाई  गई  पता  नहीं  माननीय  सदस्य  भ्र भी  सुन

 रहे  थे  या  नहीं  ।  श्री  थामस  ने  यह  प्रश्न  स्वयं  उठाया  था  ।  उन्हें  भ्र पने  पक्ष  का  समर्थन  करने  के

 किसी  वकील
 की

 जरूरत  नहीं  है  ।  संख्या  १७५२  में  श्री  भ्रच्युतन  के  बाद  श्री  थामस  का  नाम
 भी

 दिया  गया  है  |  शायद  माननीय  सदस्य  की  सूची  में  शुद्धि  नहीं  की  गई  है
 ।

 श्री  ब०  स०
 मति

 :
 मेरा  प्रशन  यह  है  कि  जब  प्रदान  संख्या  १७३१ में  श्री  प्र ०

 म०  थामस

 का  नाम  नहीं  दिया  गया  तो  फिर  उसे  प्रदान  संख्या  १७५२ में  शामिल  क्यों  नहीं  किया  गया  है  ?
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 अध्यक्ष  महोदय :  मेरी  सूची  में  उसे  शामिल  किया  गया  है
 ।

 शायद  माननीय सदस्य  की

 सूची
 में

 नहीं  किया  गया

 श्री  पुन्नू  राज्य  में  बेकार  शिक्षित  व्यक्तियों  की  नवीनतम  संख्या  कितनी  है  ?  समिति

 की  सिफारिश  क  राष्ट्रपति  का  शासन  लागू  होने  के  बाद  क्या  वहां  कोई  प्राय  योजना  लागू

 की  गई  है  या  लागू  की  जा  रही  है
 ?

 श्री  दातार  :  कुछ  दिन  पहले  यह  उत्तर  दिया  गया  था  कि  सरकार  ने  बेकारी  दूर  करने  के  लिये

 पहले  ही  कुछ  कार्यवाही  प्रारम्भ  कर  दी  है  ।  माननीय  सदस्य  ने  जो  भ्रांकड़े  मांगे  वे  मेरे  पास  नहीं  हैं  ।

 श्री  रवैया  यदि  उन  सब  योजनाओं  जिन  की  समिति  ने  सिफारिश  की

 कवित  किया  गया  तो  बेकार  शिक्षित  व्यक्तियों  में  से  कितने  प्रतिशत  को  रोजगार  मिल  सकेगा
 ?

 श्री  दातार  :  समिति की  रिपोर्ट  में  जो  कुछ  कहा  गया  है  उसके  बारे  में  माननीय  सदस्य

 को  प्रभी  से  अनुमान  नहीं  लगाना  चाहिये  |

 बर्मा को  ऋण

 1*  १७३३.  श्री  रा०
 प्र०  गर्ग

 :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  बर्मा  के  लिये

 स्वीकृत  २०  करोड़  रुपये  के  ऋण  में  से  तक  कितनी  रकम  वास्तव  में  उसे  दी  गई  है
 ?

 राजस्व  श्र  प्रतिरक्षा  व्यय  मंत्री  (sito  चं०
 बर्मा  ने  ऋण  में  से  कभी  तक  कोई

 नहीं ली  है

 श्री  रा०  प्र०  यह  ऋण  किन  शर्तों  पर  स्वीकृत  किया  गया  है
 ?

 श्री  त् ०  do  गृह
 :

 शर्तें  विशेष नहीं  बर्मा  LENE  से  लेकर  १९६२  तक  Al  करोड़

 रुपया  प्रति  faa  के  हिसाब  से  छः  माही  किस्तों  में  इसे  सदा  करेगा  ।  विधिक सूद  भी

 जिसकी  दर
 ४

 प्रतिश्त  प्रतिवर्ष  होगी  ।  बर्मा  इस  रकम  को  किसी  भी  समय  Yo  लाख  रुपये

 के  गुणक  में  ले  सकता  |  किन्तु  अरब  उसने  सारी  रकम  इस  महीने  में  एक  साथ  लेने  का  fea  किया  sl

 अध्यक्ष  महोदय  :  पचास  लाख  रुपये  के  गुणक  में
 ?

 श्री  ह ५  च०  जी
 कुल  ऋण  २०  करोड़  रुपये  का  है

 । कि

 श्री  रा०  प्र०  बर्मा  को  यह  ऋण  किस  रूप  में  दिया  जा  रहा  क्या हम  पूंजी

 अथवा  उपभोक्ता  की  वस्तु झ्र ों  का  निर्यात  करेंगे  या  हम  डालर  पौंड  विनिमय  देंगे
 ?

 श्री  कम  चल  गुह :  बर्मा  इस  ऋण  का  जितना  वह  चाहे  पौंड  क्षेत्र  की  मुद्रा  में
 बदल

 सकेगा  किन्तु  डालर  मुद्रा  में  नहीं  ।

 श्रीमती  तारके इब री  सिन्हा  :  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  हम  ने  पौंड  संसाधन

 से
 पहले  ही  बहुत

 सी
 रकम  ले  ली  सरकार  बर्मा  को  पौंड  के  रूप  में  ऋण

 दे
 कर  पौंड  संसाधन  से

 भर  ate  रकम  लेने  के  लिये  कहां  तक  तयार  हैं  ?

 श्री  श्र०  चचा
 सरकार  ने  यह  ऋण  मंजूर  करने  से  पहले  इन  सब  बातों  पर

 शही  विचार  किया  होगा  ।

 मूल  wast  में
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 श्री  रा०
 To  लगें

 :
 मेरा  get  यह  था

 कि
 क्या  हम  बर्मा  को  पूंजी  माल  उपभोक्ता

 की  वस्तुएं  देंगे  ?

 श्री  ८. हू  चं०  यह  ऋण  नकद  दिया  जायेगा  ।

 श्री  बर्मा  के  साथ  एक  व्यापारिक  समझौते  का  प्रस्ताव  अन्य  कया  वह  भी  इस

 ऋण  से
 संबंधित  है  और  यदि  तो  क्या  उसमें  झींगुर  मछलियों  का  निर्यात  भी  सम्मिलित  हूँ

 ?

 श्री  प्र ०  माननीय  सदस्य  ने  इसका  उल्लेख  एक  भ्रौर  पर  भी  किया  था

 यह  ऋण  किसी  व्यापारिक  समझौते  का  भाग  नहीं  है  ।  उस  मामले  के  बारे  में  बातचीत  एक  अन्य
 लय  द्वारा की  जाती  है

 श्रीमती  तारकेदवरी  सिन्हा :
 सरकार  को  पता  है  कि  इस

 ऋण
 का  उपयोग  किस  प्रकार

 किया  जायेगा ?  क्या  उससे  बर्मा  उपभोक्ता  की  वस्तुएं  खरीदेगा  या  इस  देश  की  कोई

 जिनमें उस  की  रुचि हो  ?

 तथा  लोहा  ale  इस्पात  मंत्री  कृष्णमाचारी )  :  मेरे  माननीय  सहयोगी

 ने  कहा  हैं  कि  रुपया  नकद  दिया  जायेगा
 ।

 उस  का  उपयोग  बर्मा  सरकार  की  इच्छा  पर  निर्भर  है  ।

 अफगानिस्तान  को  परातत्त्वीय  प्रतिनिधि  मंडल

 1*  १७३४.  श्री  कठ  Fo  दास  कया  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 हाल  ही  में  अफगानिस्तान  को  जो  पुरातत्वीय  प्रतिनिधि  मंडल  भेजा  गया  उसका

 मुख्य  क्या  था  ;

 प्रतिनिधि  मंडल  ने  अ्रफगानिस्तान  में  कौन  से  पुरातत्वीय  स्थानों  रोक  भ्रवश्ेषों  की

 की

 प्रतिनिधि मंडल  द्वारा  भ भारत  में  कौन  सी  पुरातत्वीय  अथवा
 प्राचीन  वस्तुएं  लाई

 गइ  ;

 इस  प्रतिनिधि  मंडल  की  यात्रा
 पर

 भारत  सरकार  का  कितना  रुपया  खच  हुआ ६

 ह

 क्या  उसे  सड़क  के  रास्ते  पाकिस्तान  से  गुजरते  समय  कठिनाइयां  पेदा  arg  थीं
 ?

 दिक्षा  उपमंत्री

 ot
 |

 डा०  Fo

 म०  मो०
 :  मुख्य  उद्देश्य  अफगानिस्तान में  ऐतिहासिक

 श्र  पय  ल  सि  सवन  खोज  करना  ।

 ख  सगर  veh  anh  म  क  विवरण  समा  यात  पर  जाता  at

 परिशिष्ट  ११,  अनुबंध  संख्या  ३)

 प्रतिनिधि मंडल  ने  उन  स्थानों  जिन
 का  उस  ने

 दौरा
 किया  था

 कुछ
 बतन

 शौर  उनके

 टुकड़े भारत  लाया  ह्

 लगभग
 ३७,०००  रुपय ।

 (=)  नहीं
 ।

 मूल  भ्रंग्रेंजी  में
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 श्री क् ०  कू०  दास
 :  अफगानिस्तान

 ही  अभियान भेजे  जाने  के
 लिये

 क्यों  चुना गया  ?

 डा०  स०  मो०  दास
 :  पुरातत्वीय  ग्रभियान

 के
 लिये  अफगानिस्तान  इसलिये  चुना  गया

 था  कि  भारत  के  अ्रफगानिस्तान  से  बड़े  निकट  सम्बन्ध  हैं  ।  इसके  भ्र ति रिक्त  जब  कार्य  भारत  जाये

 तब  वह  अफगानिस्तान  के  द्वारा  ही  जायें  थे  तथा  उनकी  सभ्यता  के  सर्वाधिक  पुराने  wade  नहीं

 पाये  जा  सकते  थे  ।  एक  अन्य  कारण  भी  है  ।  प्राचीन  साहित्य  में  अफगानिस्तान  गांधार  कहलाता

 था  तथा  गांधार  कला  जो  चीजें  हमें  यहां  प्राप्त  ह  तथा  जो  शभ्रफगानिस्तान  में  प्राप्त  हैं  उनमें  बड़ी

 समानता  है  ।

 श्री  स०  चं०  सामन्त
 :  क्या

 अफगानिस्तान
 से  गवेषणा  कार्य  करने  के  लिये  भी  कोई

 निमंत्रण  मिला  था  ?

 डा०  म०
 मो०

 दास
 :  जहां तक  मुझे  ख्याल  नहीं  मिला

 था
 ।  कुछ  वर्ष  पूर्व  हमने  एक

 भेजा  था  ।  अफगानिस्तान में  पाये  गये  महत्त्वपूर्ण  पुरातत्व  कि  तथा  भारत में  पाये

 गये  इन  के  निकट  सम्बन्ध  हमारे  पुरातत्व  शास्त्री  जानते  हैं

 श्री  नन्दलाल  शर्मा
 :
 अफगानिस्तान

 में  शिष्ट  मंडल  किन  विशेष
 क्षेत्रों

 को  गया था  ?

 क्या  में  जान  सकता  हूं  कि
 शिष्टमंडल  तक्षशिला

 गया  था  तथा  उस
 क्षेत्र

 को  भी  उसने  देखा
 था  ?

 म०  सो ०
 दास

 :
 जहां  तक  तक्षशिला  का  सम्बन्ध  इसकी  पूर्णतया  खुदाई  हो  चुकी

 2  तथा  उसके  सबन्ध  में  हम  सब  कुछ  जानते  हैं  यद्यपि  वह  wa  पाकिस्तानी क्षेत्र  हैं  ।

 जहां तक  इस  शिष्ट  मंडल
 द्वारा

 देखे  गये
 स्थानों

 का  सम्बन्ध  है  जो  विवरण  सभा-पटल

 पर  रखा  गया  है  उसमें
 लगभग  पेरिस  स्थानों

 के  नाम  दिये  सूची  सभा  पटल  पर  है
 |

 श्री  Fo  Fo  बसु
 :

 कया  खुदाई  कार्य  हमारे  शिष्ट  मंडल  को  अफगान सरकार  से
 भ्रमणा

 किसी  उनके  किसी  विशेषज्ञ  से  कोई  सहयोग  प्राप्त  gat
 था  अथवा  उसको

 अपने  विशेषज्ञ  पर

 पूर्णतया  रहना  पड़ा  ?

 डा०  स०  सो०
 दास

 :
 अफगानिस्तान  विशेषज्ञ  इस

 शिष्टमंडल
 से  सम्बद्ध  थे

 ।  परन्तु  जहां

 तक  सहयोग  का  सम्बन्ध  शिष्टमंडल  के  एक  सदस्य  ने  हमें  बताया  था  कि  वह  अफगान  जनता  की

 मित्रता से  तथा  यथासंभव  सुविधायें  देने
 की

 अफगान  सरकार की  उत्सुकता  से  बड़े  प्रभावित

 हुये  ।

 * 29 Bu.
 सरदार  इकबाल  सिंह

 सरदार  झ्र कर पुरी
 :

 कया  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बीमा  पालिसियों  के  सम्बन्ध  में  भारत  कौर  पाकिस्तान  के  बीच  कोई  करार

 भ्र

 यदि  तो  उसका  ब्योरा  क्या  है
 ?

 मूल  wast  में
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 और  श्रवेनिक  व्यय  मंत्री  म०  चल  तथा  १९४५५

 में  कराची में  हुए  भारत  पाकिस्तान  सम्मेलन  में  यह  तय  हम्ना  at  कि  निष्क्रान्त  सम्पत्ति

 दोनों  कौर  से  बीमा  पालिसियों  सम्बन्धी  दावों  के  बारे  में  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  रखा  जाना

 So Go  को  जारी  किये  गये  प्रेस  नोट  में  इसका  ब्योरा  दिया  गया  है  ।

 इकबाल  सिह  पाकिस्तान में  जो  हिन्दू  कौर  सिख  रह  गये  हैं  उनकी  कितनी  ate

 मूल्य  की  पालिसियां  हैं  ?

 श्री  स०  च०
 शाह

 :
 मुझे  पालिसियों  की

 संख्या
 नहीं  मालूम  है

 ।  यह  जानकारी यदि  मेरे

 माननीय  मित्र  चाहें  तो  में  एकत्र  करने  के  पश्चात्  उन्हें दे  सकता  हूं

 सरदार  इकबाल  इस  सम्मेलन  में  बीमा
 पालिसियों

 से  सम्बन्धित  कौर  किन  किन
 विषयों  पर  चर्चा हुई

 थी
 तथा  क्या

 निर्णय
 किया  गया  था  ?

 श्री स०  च०  दाह :  उत  सम्मेलन  में  यह
 तय  gat  था  कि  पाकिस्तान aa  भारत

 में  रह  जाने  वाली  पालिसियों की  अवधि  पुरी  हो  जाने  पर  बीमा  कराने  वालों  को  उनके  दावों की

 का  भुगतान  करने  के  बारे  में  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  लगाया जाना  चाहिये  ।

 श्री  रा०  प्र०  गर्ग  :
 इस  नये  जीवन  बीमा  निगम  के  बन  जाने  से  उन  लोगों  की  पालिसियों पर

 क्या  प्रभाव  पड़ेगा  जो  पाकिस्तान से  प्रब्रजन कर  गये  हें  ae  fears  दावों  का  तक  निबटारा

 नहीं  gat  है
 ?

 fait  स०  च७
 पनाह  चाहे  कोई  भारत  से  पाकिस्तान  चला  गया  हो  अथवा  पाकिस्तान  से

 जहां  तक  वैयक्तिक दावों
 कौर  पालिसियों

 का  सम्बन्ध  इन  पर  कोई  भी  अन्तर  नहीं

 पड़ेगा  ।

 श्री  गिडवानी :'  उक्त  सम्मेलन  के  निर्णयों  को  कार्यान्वित करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही

 की  गई  हू
 ?

 श्री म०
 चल  शाह  महानिरीक्षक  तथा  अभिरक्षक

 को
 निदेश  देने

 वाला  एक  यह

 प्रेस  नोट  हमने  पहले  ही  जारी  कर  दिया  हैं  कि  उन  बीमा  कराने  वालों  के  दावों  के  भुगतान  पर  कोई

 प्रतिबन्ध  नहीं  होना  चाहिये  जिनकी  पालिसी  की  अवधि पूरी  हो  चुकी  हो  अथवा  उन  लोगों  के  लिये

 कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  होना  चाहिये  जो  उन  बीमा  कराने  वालों  के  वंशज
 हैं  जिनकी  मृत्यु  हो  चुकी  है  शौर

 मामले  में  दावे  देय  हैं  ।

 श्री  भागवत  झा  श्राजाद  :  क्या  करार  हो  जाने  के  पश्चात्
 और

 प्रेस  नोट  जारी की  जाने  के

 जाद  करार
 कार्यान्वित किया  गया  कौर  यदि  तो  क्या  ऐसा  करने  में  कोई  कठिनाई जान  पड़ी

 श्री  स०  ध - हू ०  दाह
 :

 जहां  तक  भारत  का  सम्बन्ध  है  उसके  बारे  में  कोई  कठिनाई  नहीं  है

 जहां  तक  पाकिस्तान  का  सम्बन्ध  हैं  हम  नहीं  जानते  कि
 उसने  निदेश

 जारी  किये  हैं  अथवा  नहीं  ।

 किन्तु  दावों  के  भुगतान  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  के  सम्बन्ध  में  हमें  कोई  शिकायत
 अभी

 तक  प्राप्त  नहीं

 हुई  है
 |

 सेठ  wan सिंह  :  क्या  मंत्री  महोदय  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  इण्डियन  यूनियन

 में  रहने  वाले  लोगों
 की

 कितने  रुपये  की  पालिसीज़  पाकिस्तान  में  हैं
 ?

 अ

 मूल  अंग्रेजी  में

 1Custodian  General.
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 श्री म०
 qo  पाकिस्तान

 में  कितने  रुपये
 की  पालिसियां  ऐसी  हैं  जिनकी  अवधि

 पूरी हो  चुकी इसके  मेरे  पास  झांकने नहीं  हैं  ।

 श्री  नन्दलाल  फार्मा
 :

 इन  आंकड़ों
 को  एकत्न  करनें

 में
 माननीय

 मंत्री  कितना  समय  लेंगे  ?

 इकबाल  fag
 :

 हमने  पाकिस्तान  से
 न

 जाने  कितने  करार  किये  किन्तु  पाकिस्तान ने

 उन्हें  कार्यान्वित  नहीं  किया
 ।

 क्या  सरकार  इस  बात  का  कोई  रिका  रखती  है  अथवा  wins

 तैयार  करती  है  जिनके  द्वारा  वह  यह  बता  सके  कि
 कोई

 करार  जो
 TY afeaet eT

 रूप
 से  किया जा  चुका

 जिसमें  यह  भी  सम्मिलित  पाकिस्तान  द्वारा  कार्यान्वित न  किया  जाता  है  ?

 श्री
 च०

 शाह
 :  जहां

 तक
 इस

 मामले  का
 सम्बन्ध

 है  अर्थात  वधि  पूरे  होने  वाले  दावों
 तथा वे  दावे  जिनका  भुगतान  किया  जाने  वाला  उन  पर  लगाये  गये  प्रतिबन्धों  के  सम्बन्ध

 जैसा कि  में  पहले ही  कह  चुका  हूं  किसी  भी  पक्ष से  हमें  कोई  शिकायत  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 श्री  नन्दलाल  मेरे  प्रदान  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  है
 ।

 श्रथ्यक्ष  महोदय :
 माननीय  सदस्य

 यह  जानना  चाहते  थे  कि  पाकिस्तान में  जो  पालिसियां

 है  उनके  बारे  में  आंकड़े एकत्र  करने  में  कितना  समय  लगेगा
 ?

 tat  म०  च०  दाह  :  हमें  इस  मामले
 का  निर्देश  निगम

 को  करना  पड़ेगा  जो  यथाशीघ्र

 ये  धनी  एकत्र  करेगा  |

 श्राधघतिक  विचारधाराश्रों  को  पुस्तकें

 *
 १७३७.  श्री  विभूति  मिश्र

 :
 कया  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  पह

 सच  है
 कि

 सरकार  किसान

 और

 मजदूरों

 के  अध्ययनार्थ सस्ते  दामों  पर

 प्रा धुनिक

 विचारधाराओं की  पुस्तकें  उपलब्ध  कराने की  कोई  योजना  बना  रही  कौर

 यदि  तो
 उसकी  स्थूल  रूपरेखा क्या  है  ?

 (4)  4G CECE ||
 काम  लाग०  श्रीमाली )  जानकारी  इकट्ठी  की  जा  रही है

 set  उत्पन्न  नहीं  होता
 ।

 श्री  मिश्र
 :  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  जब  जानकारी

 प्राप्त की  जा  रही

 तो  फिर  प्रदान  के  भाग  )  का  wet  कयों  नहीं  उत्पन्न होता  है  ?

 डा०  का ०  ला०
 श्रीमाली :  का  भाग  यह

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  किसान  ite  मजदूरों  के  भ्रध्ययनार्थ  सस्ते  दामों  पर  भ्राधुनिक
 की  पुस्तकें  उपलब्ध

 कराने  की  कोई  योजना  बना  रही  है
 ?

 उसका  जवाब
 यह  दिया  गया  है  कि  जानकारी  इकट्ठी  की  जा  रही

 क्योंकि  जहां तक  मुझे

 मालम  मिनिस्ट्री  के  पास  कोई  ऐसी  योजना नहीं  लेकिन  सम्भव  है  कि  इसका

 सम्बन्ध  मिनिस्ट्री  से  हो  ।  उनसे  इस  सम्बन्ध  में  जानकारी  इकट्ठी  की
 जा  रही

 जबਂ

 तक
 वहू  जानकारी  इकट्ठी  नहीं

 की
 तब  तक  भाग  का  कैसे  उठ  सकता  है

 और

 इसीलिये
 उत्तर

 में  कहा  गया  है  कि  उस
 योजना

 की
 स्थूल

 रूपरेखा  का  उत्पन्न  नहीं  होता
 |

 मूल  wat  में
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 श्री  विभूति  मिश्र
 :  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  किसी  ऐसी  योजना पर  विचार

 कर  रही  है  कि  किसानों  गौर  मजदूरों  के
 लिये

 सस्ते  दामों  पर  आधुनिक  विचारधाराश्रों  की  पुस्तकें

 निकाली  आखिर  इसमें  जानने  की  बात  क्या  रह  गई  है  ?

 डा०  का ०  ला०  श्रीमाली  :  प्रभी  तक  हमारे  पास  इसकी  कोई  जानकारी  नहीं है  कि

 अ्रलग  मिनिस्ट्री में  इसके  सम्बन्ध  में  क्या  काम  हुमा  मुमकिन  है  कि  हैल्थ  मिनिस्ट्री

 में  ऐसी  कोई
 योजना  विचाराधीन  हो

 या  एग्रीकल्चर  मिनिस्ट्री  कोई  ऐसा  काम  कर

 रही  हो  ।  यह  जानकारी
 हम  इकट्ठी  कर  रहे

 जब  वह  इकट्ठी  हो  तो  इसके  मुताल्लिक
 जो  कुछ  भी  इत्तिला  वह  टेबल  पर  रख  दी  जायगी ।

 श्री  डाभी  :  प्राचीन  विचारों  से  मित्रता  रखने  वाले  avers  विचारों  की  विशेषतायें

 क्या  हू
 ?

 का०  ला०  श्रीमाली  :  यह  माननीय  सदस्य  ही  बता  सकते  हैं  ।

 श्रीमती  कमलेन्ड्मति  me  :
 प्रभी  माननीय  मंत्री

 ने  कहा  हूँ  कि  बेपढ़े  गांव  वालों  कौर  मजदूरों

 के  लिए  किताबें  तैयार  करने
 की

 योजना  बन  रही  है  ।
 में  यह  जानना  चाहती  हूं  कि  सरकार  द्वारा

 एडल्ट  एजूकेशन  शिक्षा  )  को  बन्द  करने  के  विषय
 में

 इलाहाबाद  से  नोटिस  निकालें  जाने  के
 बाद  किताबों  की  क्या  जरूरत  पड़ेगी  |

 डा०  का०  ला०  श्रीमाली  :  सोशल  एजूकेशन  का  प्रोग्राम  चल  रहा है

 लेकिन  जो  उठाया  गया  है  ,  वह  जरा  भिन्न  है  ।

 श्री  दी  च०  फार्मा  क्या  शिक्षा  मंत्रालय  ने  अ्राधनिक  के  बारे  में  अपने  दृष्टिकोण

 की  स्पष्टीकरण  किया
 है

 क्या  सामाजिक  शिक्षा  प्रकाशन  योजना  के  ग्रीन  आधुनिक  विचारों  पर

 उसने  कोई  पुस्तकें  प्रकाशित की  हैं  ?

 कामत  :  सिद्धान्त पर  भी

 का०  ला०  श्रीमाली
 :  जहां तक  में  समझ  सका  हुं  माननीय  सदस्य  यह  जानना  चाहतें

 हैं  कि  क्या
 वैज्ञानिक  दृष्टिकोण से  किसानों  कौर  मजदूरों  के  लिये  कुछ  साहित्य  सृजन  करने

 का
 प्रयत्न

 किया  गया  विचारोंਂ  से  उनका  तात्पयं  किसानों  के  हित  के
 लिये

 वैज्ञानिक

 दृष्टिकोण  से  विभिन्न
 समस्याओं  का  समाधान करना  है  |

 ग्रध्यक्ष  महोदय :  सभी  माननीय  सदस्य  पौराणिक  ate  आधुनिक  क्या  यह  जानते  हैं  ।

 किन्तु  वह  यह  जानना  चाहते  हैं
 कि

 पुराना  शर आधुनिक  विचार  क्या  है  |  यदि  वे  स्वयं  भर  लें  तो

 किसानों को  शिक्षित  करने के  लिये  कया  करेंगे
 ?

 यह  wet  उचित नहीं  है  ।

 fret  चलाने  वालों  को  गिरफ्तारो

 * 293c,  श्री  दीदार  देव  कया  गृह-काय  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यहँ  संच  है
 कि

 गत  मास  में
 श्रगंरतलां

 में  लगभग १८  रिक्शा  चलाने
 वाले

 गिरफ्तार

 किये  गये

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  थे
 ?

 wast  में

 2-238  1.  8.56
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 १७  feet  खींचने  वाले  गिरफ्तार किये
 गये

 थे

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री  :  २२  १९४५६  को  अगरतला में

 ये  wan  विदेशी  resent  जिनके  पा
 पारपत्र  नहीं  थे

 ।

 थो  कृष्णा चाय  जोशी  :  ये  विदेशी  ह  किन  देशों  के  थे
 ?

 दातार  :  ये  पाकिस्तानी  राष्ट्र जन  थे  |

 में  ख़ादिम  जाति  के  लोग

 *
 १७३९.  श्री

 देवेन्द्रनाथ
 सर्मा  :  क्या  गृह-काय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्रासाम  को
 PER wR 4,

 PEUY-NR  PEYE-KY  में  अनुसूचित  ख़ादिम  जाति

 के  लोगों के  alan  उत्थान  के  ये  सहायताश्रनुदान के  रूप  में  कितनी  राशि  दी  गई

 उसमें से  विवाद  कितनी  राशि  व्यय  की  गई
 ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री  :  )  तथा  एक  विवरण  सभा  पटल  पर

 रखा  जाता  है  |  परिशिष्ट  ११,  अनुबन्ध  संख्या  ४

 श्री  देवेन्द्रनाथ  सर्मा
 :  विवरण  में  प्राचीन  जाति  के  लोगों  की  श्रमिक  सुधारने  के

 लिये  स्वीकृत की  गई  स्पष्ट  रूप  से  नहीं  दिखाई गई  है  क्या  उद्योगों के  विकास  के  लिये

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  कुछ  राशि  विद्वेष  रूप  से  स्वीकृत  की  गई  है  जिससे  भ्रादिम  जाति  के  लोगों  की

 झ्राथिक  सुधारने  में  प्रत्यक्ष  सहायता  मिले

 ?

 दातार
 :  जहां  तक  कुटीर  उद्योगों  का  सम्बन्ध  कुछ  राशि  स्वीकृत  की  गई  है

 |  इसके

 अ्रतिरिक्त  रेशम  कीट  सहकारिता  ak  कृषि ऐसे  विषय हैं ।

 श्री  देवेन्द्रनाथ  सर्मा  :  क्या  उन  जाति  क्षेत्रों  में  उद्योगों  का  विकास  करने  का  कोई

 विचार है  जिनमें  बहुत  से  प्राकृतिक  संसाधन  पाये  जाते  हैं

 ?

 श्री  दातार :  सरकार  की  यही  नीति  है
 ।  संविधान

 के  अनुच्छेद २७५  के  भ्रमित  केन्द्र

 जो  भ्रनुदान  देता  है  उसमें  से  अन्य  चीजों  के  साथ  सरकार  इनका
 भी

 विकास  करना  चाहती  है
 ।

 tat  देवेन्द्रनाथ  सर्मा :  क्या  इस  प्रकार  का  कोई  निश्चित  प्रस्ताव  तैयार  किया  गया  है
 ?

 fait  दातार
 :  बहुत  सी  चीजें  ये  बड़ी  स्पष्ट  हैं  शौर  जो  विषय  में  भ्र भी बता  चुका

 हूं

 वे  इन्हीं  विभिन्न  विषयों
 से  सम्बन्धित हें  ।  कुछ  योजनायें  भारत  सरकार  पहले  ही  RAG  कर  चची

 ह्  |

 श्रीमती  ख़ौमेनी
 :  विवरण  से  विदित  होता  कि  केन्द्रिय  सरकार

 द्वारा  स्वीकृत

 सम्पूर्ण  |  का  उपयोग  नहीं  किया  गया  हूँ
 |

 राज्य  सरकार  को  सहायता  च्  के  रूप  में  दी  गई

 सम्पूर्ण  राशि
 का  उपयोग

 न  कर  सकने  में
 क्या

 कठिनाइयां  हैं  जब  कि  कौर  अधिक  अच्छी  कृषि

 तथा  अन्य  कार्य के  लिये  प्रोत्साहित करने  के  रूप  में  बहुत  कुछ  काम  करना  रहता है  ?

 श्री  दातार :  माननीय  सदस्य  देखेंगे  कुछ  विशेषकर  टेक्निकल  कमंचारी

 के  पर्याप्त  संख्या  में  न  मिलने  के  कारण  कुछ  थोड़ी  सी  राशि  का  उपयोग  नहीं  किया  जा  सका  कौर  वह

 व्यपगत  हो  गई
 |

 कभी  कभी  सामान  भी  समय  से  नहीं  मिलता
 ।

 केवल  ये  ही  कारण  हें  किन्तु

 सम्पूर्ण  रूप  से  ag  ग्रधिकांश
 राशि  व्यय  कर  रही

 ह  ।
 निगाागयलिएएएएएएएल्एएस

 tra  भ्रंग्रेजी  में
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 श्री  :  ऐसे  मामलों  में  राज्य  सरकारों  द्वारा  भेजी  गई  योजनाओं  की  जांच  करने  में

 विलम्ब होने  से  निधियों  का  उपयोग न  कर  सकने  में  केन्द्रीय  सरकार  कहां  तक  उत्तरदायी  है  ?

 श्री  दातार
 :

 पहले  कुछ  विलम्ब  हुआन था  ।  अरब  विलम्ब  नहीं  होने  पाता  ak  स्वीकृति

 दे  दी  जाती है  ।  योजनायें  भी  समय  से  प्राप्त  हो  जाती  हैं  ।

 शी  तिम्मय्या खड़े  हुए

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 यह  श्रीराम  के  ख़ादिम  जाति  के  बारे  में  मैसूर  के  बारे  में  नहीं  ।  माननीय

 सदस्य  को  प्रश्न  पूछने  के  लिये  भ्र नुम ति  देने  में  मुझे  कुछ  भी  आपत्ति  नहीं  है  ।  किन्तु  प्रभी  हमारे  पास

 कौर  बहुत  से  प्रदान हैं  |

 तिम्मय्या
 :  मुझे  एक  सामान्य  रन  पूछना  हैं  ।

 श्रिया  महोदय :  पुद्धिये  ।

 श्री  तिम्मय्या
 :  कया

 केन्द्रीय
 सरकार  द्वारा  आदिम  जातियां  कौर  भ्रनुसुचित  जातियों  के

 लोगों  के  उत्थान  के  सम्बन्ध  में  प्रत्येक  राज्य  में  किये  गये  कार्यों  के  बारे  में  राज्य  सरकारों  से  कोई

 प्रतिवेदन प्राप्त  हुआ है  ?  यदि  तो  कया  वह  प्रतिवेदन  सभा-पटल  पर  रखा  जायेगा
 ?

 श्री  दातार :  में  माननीय  सदस्य  को  बताना  कि  प्रतिवेदन वर्ष  के  अन्त  में  प्राप्त

 होते  हैं
 ।

 ये  सारे  प्रतिवेदन  एकत्रित  करके  अनुसूचित  जाति  ake  भ्रनुसुचित  शझ्रादिम  जाति  के

 द्  के  प्रतिवेदन  में  प्रकाशित  कर  दिये  जाते  हूं
 ।

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा

 2980,  श्री
 काजरोल्कर

 :  क्या  गृह-काय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  यह  सच  हे  कि  सरकार  भारतीय  प्रशासन  सेवा  के  लिये  विद्वेष  भर्ती  में  राजनीतिक

 पीड़ितों को
 अधिमान

 अथवा  सुविधा  देने  का  विचार  करती

 यदि  तो  किस  प्रकार
 ?

 मंत्रालय  में  मंत्री  तथा  जी  नहीं  ।  भारतीय  प्रशासन

 सेवा  284s H faa के  लिये  नि  प्रीतम  ्य  सीमा  ४०  वर्ष  में

 नीतिक  पीड़ितों  के  लिये  छट  देकर  ४३  ay
 कर  दी  है

 ।

 श्री  काजरोल्कर :  भारतीय  प्रयास  सेवा  में  विशेष  भर्ती  के  लिये  कितने  राजनीतिक

 पीड़ितों  नें  आवेदन  पत्र  भेजे हें  ?

 श्री  दातार
 :

 इस  समय  में  उसके  भ्रांकड़े  नहीं  बता  सकता  क्योंकि  अभी  ही  श्रावेदन की  तिथि

 समाप्त  हुई  है  जब  कि  भ्रावेदन  पत्र  छांटने  में  कुछ  समय  लगेगा  |

 श्री  वेलायुधन
 :  क्या  यह  सच  नहीं  कि

 प्रतियोगितात्मक
 परीक्षा  के  लिये  बनाये  गये

 नियमों के  एक  पैराग्राफ  विशेष में  यह  भी  लिखा  है  कि  जो  लोग  प्रतियोगितात्मक परीक्षा  में

 उत्तीण  नहीं  होंगे  उन्हें  भी  मौखिक  परीक्षा  के  लिये  बुलाया जा  सकता  हूं  ?

 श्री  दातार
 :

 माननीय  सदस्य  देखेंगे  कि  इस  प्रकार  के  विनियमों  की  व्यवस्था  भ्रनुसुचित

 जातियों  तथा  भ्रनुसूचित  राक़िम  जातियों  के  उम्मीदवारों  के  लिये  की  गई  आ et

 भ्रंग्रेजी  में

 1Preference
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 श्री  बेला यु घन :  में  इस  समय  अनुसूचित  जाति के  लोगों
 के  बारे  में  नहीं  पूछ  रहा  हूं  ।

 में  यह
 पूछ

 रहा  हूं  कि

 जब

 इस  प्रकार
 की  चीज  जारी  की  गई  है  तो  क्या  इससे  प्रतियोगिता  की  भावना

 समाप्त  नहीं  हो  जाती ?

 श्री  दातार
 :  इससे वह  भावना  समाप्त  नहीं  हो  जाती

 ।
 एकाध  कोई  ऐसा  मामला  हो

 सकता है  जिसमें  उम्मीदवार  नियम की  टेक्निकल  आवश्यकताओं  को  पुरा  न  कर  सके  ।  सामान्य

 रूप
 से  यह  चीज  बिल्कुल  लागू  नहीं  होगी ।

 श्री  कामत :  इस  विशेष  भर्ती  के  लिये  आवेदन  पत्रों  के  बारे  में  क्या  सरकार  के  पास  शिकायतें

 अथव  रिपोर्ट  are  हैं  कि  कुछ  राज्य  सरकारों  नें  भ्रपने
 प्रधान

 कार्य  करने  वालें
 कर्मचारियों  के

 श्रावेदन पत्र केन्द्रीय सरकार पत्र  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  भेजने  से  इन्कार  कर  दिया  भ्रौर  क्या  यह  भी  सच  है  कि  रेलवे

 तथा  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  जैसे  केन्द्रीय  मंत्रालयों  ने  भी  इस  विशेष  भर्ती  के  लिये  aaa  कर्मचारियों द्वारा

 अ्रावदन  करने  के  सम्बन्ध  में  वास्तविक  रोक  लगा  दी  है
 ?

 श्री  दातार  :  जब  इस  प्रश्न  पर  भ्रान्ति  विचार  किया  गया  था  तो  सरकार ने  भारत  सरकार

 के  सभी
 मंत्रालयों  तथा  विभागों  को

 परिपत्र  जारी  कर  दिये  थे  जो  राज्य  सरकारों  के  पास  पहुंच भी

 गये  हें  ।  उसमें
 यह  कहा  गया  है  कि  कुछ  ऐसे

 मामलों
 को  छोड़

 जिनमें
 सरकार  अथवा

 विभाग

 अध्यक्ष
 इस  निष्कष  पर  पहुंचता  है  कि  सरकार  की  सेवा  के  हित  में  उस  व्यक्ति  विशेष का  रहना

 आवश्यक  अन्य  आवेदन पत्र  भेज  दिये  जायेंगे  |

 श्री  जांगड़े  :  क्या  यह  सच  नहीं  कि  रेलवे  मंत्रालय  से  भ्राने  वाले  सारे  आवेदन  पत्र  रेलवे

 बोड  द्वारा  इस  बहाने  पर  रोक  दिये  गये  कि  काय  कुशलता  पर  प्रभाव  पड़ेगा
 ?

 :  मुझे  यह  बात  नहीं  मालूम  ।  यह  तो  सामान्य  रोक है
 ।

 घटिया :  क्या  सरकार ने  राजनीतिक  पीड़ित  की  परिभाषा  की  है  wear वे
 ia जो

 पीड़ित  हैं  जिन  पर  अभियोग  चलाया गया  था  कौर  सजा  हुई  थी  कौर  जो  विभिन्न राज

 नीतिक  दलों  में  काय  कर  रहे  हैं  वे  भी  राजनीतिक  पीड़ित  समझे  जायेंगे  ?

 दातार  :  राजनीतिक  पीड़ित  की  परिभाषा  बहुत  समय  बीता  तब
 की

 गई  थी  ।

 राजनीतिक  पीड़ित  वह  होता है  जिसको  उसके  राजनी तिक  काय-कलापों  के  कारण  वंचित  कर  दिया

 गया  है  प्रतियोगितात्मक परीक्षा  में  जिसे  भाग  लेने  से  मना कर  दिया  गया  aaa  जिसे

 सरकारी सेवा  होते  हुए  राजनीतिक कार्यों  में  भाग  लेने  के  लिये  दण्ड  दिया  गया  था  अथवा  उसके

 राजनीतिक  कार्य  कलापों  के  कारण  जिसे  सेवा  से  हटा  दिया  गया  था  |

 श्री  घसिया  :  मेरे  et  के  बाद  वाले  भाग  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  है
 ।

 महोदय  :  में  प्रश्न  पूछने  की  rata  नहीं  दे  सकता
 |

 श्री  गिडवानी
 :

 क्या  इस
 भारतीय

 प्रशासन  सेवा
 की

 परीक्षा
 की

 तारीख  कुछ  श्रागे  बढ़ा
 दी

 श्री  दातार  :  में  पहले  ही  बता  चुका  हूं  कि  परीक्षा  इस  वर्ष  दिसम्बर  में  होने  वाली हैं  ।

 एक  माननीय सदस्य  खड़े  हुए

 Area  :
 बंगला  प्रदन

 ।
 जब  में

 देखता  हूं  कि  एक  ही  प्रदान  को  बार-बार  प्यासे

 की  भावना  सनबच्ग रबर श्रा गई है  तो  में  अगले
 प्रश्न

 को  लेना  पसन्द  करता हूं
 ।

 मूल  प्रंग्रेजी  में
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 खनन  तथा  धात कम

 ा

 LOS.  श्री  रा०  नरसिंह  क्या  दिक्षा  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सत्य  है  कि  सरकार  दक्षिण  के  विश्वविद्यालयों  में  ak
 विशेषतया  मद्रास

 विश्वविद्यालयों  में  खनन  तथा  धातुओं  सम्बन्धी  पाठ्यक्रम चालू  करने  के  लिये  कोई  विशेष

 वाही  कर  रही  खास  कर  जब  कि  निवेली  लिगनाइट  ae  सलेम  बाक्साइट  परियोजनाओं  के

 बाद  aa
 दक्षिण  में  खनिजों  का  एक  बड़े  पैमाने  पर  विकास  होने  जा  रहा  कौर

 यदि  तो  इस  कार्यवाही  का  विस्तृत  विवरण  क्या  है
 ?

 शिक्षा  उपमंत्री  Ao  मो ०  तथा  अपेक्षित  सुचना  सम्बन्धी

 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  परिशिष्ट  ११,  अनुबन्ध  संख्या  ५]

 श्री च० च०
 Wo  तरजीह  विवरण  में  यह  कहा  गया  है  कि  गडर श्रौर मद्रास १४ ८६ मद्रास  तथा

 अन्य कई  स्थानों  पर
 डिग्री

 तथा  नेपाल  सर्टीफिकेट कोसें  शुरू  किये  जा  रहे  हैं  ।  कया  मैं  जान  सकता

 हूं  कि  यह  कोसे  किस  दौक्षणिक
 ag  से

 प्रारम्भ  होगा
 ?

 मो०  दास
 :
 सम्भवतया प्रगट  वर्ष से  ।  नगर  वर्तमान  कालिजों वाले  इस

 न्य  से  ही  इसका  प्रबन्ध कर  सकेंगे  तो  वे  इसी  वर्ष से  ही  दाखिला  प्रारम्भ कर  सकते  हैं  ।  हमने

 पाठ्यक्रम चालू  करने  का  निश्चय  तो  कर  ही  दिया है

 श्री  do  go
 विपुल  राव

 :  समानिया  विश्वविद्यालय  में
 इसके  लिये  २५  विद्यार्थियों को

 aa  निश्चय  किया  गया  था  किन्तु  उन्हें  कभी  तक  दाखिल  नहीं  किया  गया  है  ।  क्या इन

 विद्यालयों को  इन  कोर्सों
 के  पढ़ाने  के

 लिये  जो  वित्तीय  सहायता  दी  गई  है  उसके  alate  इन्हें

 कुछ  झ्रनुभवी  अध्यापकों के  रूप  में  भी  केन्द्र  द्वारा  कोई  सहायता दी  जायेगी  ?

 Ho  मो०
 दास

 :  लोगों को  वहां  भेजने में  बड़ी  कठिनाइयां हैं  ।  हमें  अनुभवी  तथा

 me  अध्यापकों  की  उपलब्धि  में  पर्याप्त  कठिनाई  हो  रही  यदि  इस  सम्बन्ध में  केन्द्रीय  सरकार

 उनकी  किसी  प्रकार  से  सहायता  करने  में  समय  हो  सकेगी  तो  वह  अवद्य  उनको  वित्तीय  सहायता

 atta  देने  के  लिये  तैयार  रहेगी  ।

 श्री  जांगड़े  :  कया  शिक्षा
 मंत्रालय

 उन  सभी
 राज्यों

 को  जो  खनन  तथा  again

 कालिज  खोलना  चाहतें  सहायता  देगा  ?

 स०  Ato  केन्द्र  सभी  राज्य  सरकारों  की  सहायता  करना  चाहता

 यहां  पर  केन्द्रीय  सरकार  ही  पहले  कदम  उठा  रही  है  |

 हिन्दुस्तान  एयरक्राफ्ट  लिमिटेड

 1 * १७४३  श्री त०  qo  विटुल राव  कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पश्चिमी  जमनी  की  एक  फर्म से  हिन्दुस्तान  एयर  क्राफ्ट  लिमिटेड  में  सवारी

 डिब्बों  की  उत्पादन  क्षमता  को  जो  १४५  डिब्बे  प्रतिमास  RY  डिब्बे  प्रतिमास  तक  बढ़ाने के  लिये

 नया  संयंत्र  लगाने के  लिये  जो  बातचीत  हो  रही थी  क्या  वह  पूर्ण  हो  चुकी  झर

 यदि
 तो

 उसका  क्या  विवरण

 मूल  म्रंग्रेजी  में

 1Metallu  Trerw
 Ts)

 2Qualified.
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 प्रतिरक्षा  संगठन  मंत्री
 :  )  तथा

 जी  हां

 ।

 हिन्दुस्तान  एयरक्राफ्ट
 लिमिटेड कौर  पश्चिमी

 जमाने  की
 एक  उम्मे  में  सम्पूर्ण  प्रकार

 बनाने  का  एक  करार  हुमा

 ei  हमारा  यह  विचार  है  कि  इस  कारखाने  की  उत्पादन  क्षमता  को  ३००  डिब्बे  प्रतिवर्ष  तक

 बढ़ा  दिया  जाये  ।  पश्चिमी  जमनी  की
 यह  फर्मे  हमें  इस  सम्बन्ध  में  भ्रावश्यक  टेकनीकल

 तथा  टेक्निकल  सहायता  देगी  तथा  इस  कारखाने  में  वास्तविक  उत्पादन को  बढ़ाने  के

 लिये  इसके  आयोजन  तथा  विस्तार  कार्यों  में  भी  सहायता देगी  ।  यह  हिन्दुस्तान  एयर  क्राफ्ट  द्वारा
 जमनी

 में  भेजे  गये  कुछ  व्यक्तियों  को  भी  जमाने  में  ०५  यहां  प्रशिक्षण  देगी  ।  इन  सेवाओं  के

 लिये
 इस

 फर्म
 को

 उत्पादन  के  हिसाब  से  कुछ  रायल्टी  दी  जायेगी
 ।

 प्रारम्भ
 में  यह  फर्म  हमें

 मशीनरी

 के  लिये  कुछ  ware  उपकरण  भी देगी  ।  इसके  लिये  इसे  पृथक  मूल्य  दिया  जायेगा  ।

 श्री to
 ब्र ०  विपुल राव  :  यह  रायल्टी

 कितने  वर्षों  तक
 दी  जायेगी

 ?

 श्री  त्यागी  :  कदाचित यह  संविदा  ४५  वर्ष तक  जारी  रहेगा

 to  |: हू +.  faze wa:  इस  परियोजना  पर  कुल  कितना  रुपया  व्यय  होने  का  भ्

 लगाया गया  है  ?

 श्री  त्यागी  :  लगभग
 ४

 करोड़  रुपये  ।

 बंसल  :  उनको  कितने  प्रतिशत  रायल्टी  दी  जायेगी
 ?

 शी  त्यागी :  यह  रायल्टी  भिन्न  भिन्न  है
 ।

 हमारे  संविदा
 में  लम्बी-चौडी  शर्तें  उसके

 अनुसार  यह  उत्पादन  के  भ्रनुसार  भिन्न  भिन्न  किन्तु  में  इस
 समय

 ठीक  ठीक  झांकने  नहीं  बंता

 सकता  ।

 भागवत झा  ध्राजाद  :  इस  करार  के  अनुसार  यह  कारखाना  कब  तक  डिब्बे  बनाने

 ?

 ७
 त्यागी :  में  इसकी  ठीक  ठीक  तिथि  नहीं  बता  सकता  हूं

 । |  किन्तु  कार्य  शीघ्र  ही  प्रारम्भ

 हो जायेगा  ।  वास्तव  में  हम  अब
 भी  सवारी  डिब्बे  बना  रहे  किन्तु  इस  समय  केवल  उनका  ऊपरी

 ढांचा  ही  तैयार  किया  जाता  हे  ।

 श्री  स०  दि०  गुरु पाद स्वामी :  क्या  पैग़ाम्बर  कारखाने  में  प्राप्त  अनुभव का  हिन्दुस्तान

 एयरक्राफ्ट  में  उपयोग नहीं  उठाया  जा  सकता है  ?

 श्री  त्यागी  :  हमने यह  करार  रेलवे  बोर्ड  के  परामर्श से  ही  किया  है  ।  उनका एक  स्विस

 फर्म  से  कुछ
 सम्पर्क  है  ।

 उन्होंने  ही  यह  परामर्श  दिया  है  कि  हिन्दुस्तान  में  इस  सम्बन्ध  में  एक  दूसरी

 फर्में
 भी  होनी

 श्री  बंसल
 :  सर  से  ही  एक  स्विस फर्मे  के  साथ

 करार  नहीं  यदि  तो  फिर  उसी  कायें  के  लिये  एक  ag  विदेशी फर्म  के  साथ  करार  करने

 की  क्यों  जरूरत  पड़  गई  है
 ?

 भारत  सरकार  एक  ही  वस्तु के  निर्माण के  लिये  ate  कितनी  देर

 तक  विदेशी  सहयोग  पर  निर्भर  रहना  चाहती  हे
 ?

 श्री  क्योंकि
 पेराम्बलूर कारखाना  बढ़ती  मांग  को  पूरा  नहीं  कर  सका  है

 इसलिये हमें  यह  प्रबन्ध करना  पड़ा  है  ।  हमारा  उद्देश्य  विदेशी  फर्मों को  यहां  लाना  नहीं  प्रत्युत

 हम  उनसे  निर्माण  तथा  व्यवस्था  सम्बन्धी  कुछ  बातें  भी  जानना  चाहते  हैं  ।

 मिल  अंग्रेजी  में
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 श्री  बंसल  :  इस  में  प्रदान  का  उत्तर  कहीं  नहीं  दिया  गया  है  ।

 अ्रध्यक्ष  महोदय  :  अब  काल  समाप्त हो  गया  है

 श्री  ao  ब०  राव
 :  श्रीमान् हमने  कुछ  देरी  से  प्रश्न

 प्रारम्भ
 किये  थे  ।

 महोदय  :  बरच्छा  ठीक ।  श्री  चेट्टियार ।

 श्री  ति०  सु०  शठ
 चेट्टियार

 :  माननीय  मंत्री  महोदय  ने  यह  कहा  है  कि  उत्पादन के

 अनुसार  रायल्टी
 दी

 जायेगी
 ।

 क्या  में  जान  सकता  हूं  कि  इसकी  भीकम  तथा  न्यूनतम  सीमा  कया

 होगी  ?

 श्री  त्यागी
 :  इस  प्रश्न के  लिये  मुझे  अलग  से  सूचना  चाहिये  ।

 to  qo  fast  राव
 :

 वर्तमान  कारखाना
 दो  पाली  के  हिसाब  से  कार्य  कर  रहा  है

 श्र यह  प्रतिमास  १४  सवारी  डिब्बे  बनाता है  ।  यदि हम  इसमें  दो  के  स्थान  पर  तीन  पाली

 शुरू कर  देते
 तो  क्या  इसकी  क्षमता  नहीं  बढ़  सकती

 थी  ?

 श्री  त्यागी :  जेसा  कि  में  पहले  कह  चुका  हूं  हम  इस  समय  केवल  डिब्बों  का
 ऊपरी हिस्सा

 ही  बना  रहे  किन्तु  अरब  हम  सम्पूर्ण  डिब्बे  बनाना  चाहते हैं  गर्त  अब हम एक एक  नये  प्रकार

 की  व्यवस्था करने  जा  रहे  हैं

 fat  त०  ब०
 विदा

 समाचार
 पत्रों  में  राज  ही  यह  समाचार  छपे  हें  कि

 इस  कारखाने

 में  पहिये  नहीं  बनाये  जायंगे  यह  सम्पूर्ण  डिब्बों  का  निर्माण  कैसे  हो  सकता  है  ?

 श्री  त्यागी  :  माननीय  सदस्य  को  सदा  ईन  समाचार  पत्रों  पर  निर्भर  नहीं  रहना  चाहियें

 क्योंकि उन  में  सदा  सही  सूचना  नहीं  होती  हैे  |

 tat  बंसल  :  हमने  पहले  भी  सम्पूर्ण  डिब्बे  बनाने  के  लिये  करार  क्या था  ।  मगर  wa

 इस  नये  कारखाने  में  भी  वही  तरीका  अपनाया  जाना  हें  तो  हम  पहली  ही  जानकारी  का  क्यों  नहीं

 लाभ  उठा  सकते  हें
 ?

 श्री  त्यागी :  में  पहले  बता  चुका  हूं  कि  हमने  यहं  कायें  रेलवे  बोले  के  परामर्शों
 से  किया  है

 उन्होंने  यही  अच्छा  समझा  है  कि  क्योंकि  देश
 की  सारी  श्रावश्यकताएं एक  ही  कारखाने  से  पुरी

 नहीं  की  जा  सकतीं  देश  में  दो  फर्म  होनी  चाहियें  ।  इस  प्रकार  क्षमता को  बढ़ाने  के  लिये

 उन्होंने  दुसरे  कारखाने  के  लिये  एक  स्वतन्त्र  पार्टी  से  ही  बातचीत  करना  अच्छा  समझा  है  ।

 वित्त  मंत्रालय का  पनगंठन

 * 919 ¥Y  थ्री  वोडयार  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या
 यह  सत्य  है  कि  सरकार  ने  वित्त  मंत्रालय  के  पुनर्गठन पर  विचार  किया

 यदि  a,  तो  किन  कारणों  से  तथा  इस  नये  की  क्या  रूपरेखा

 दै

 क्या  अब  प्रत्येक  मंत्रालय  में  वित्त  मंत्रालय  की  कौर  से  एक  वित्तीय  सलाहकार

 पी

 इस  नई  व्यवस्था  के
 अनुसार  वित्तीय  सलाहकार  के  क्या  होंगे  ?

 मूल  भ्रंग्रेजी में



 १७२०  लिखित  उत्तर  ¥  सितम्बर  PEUG

 कौर  सैनिक  व्यय  मंत्री  स्तर  च०
 वित्त  मंत्रालय  व्यय के

 नियंत्रण  तथा  वित्त  सम्बन्धी  मंत्रणा  का  बराबर  पूर्वावलोकन करता  रहता  है  ।

 तथा  वित्त  मंत्रालय  तथा  व्यय  करने  वाले
 मंत्रालयों

 में  सहयोग  लाने

 के  तथा  वित्तीय  प्रस्तावना ओं  का  भ्रमित  शीघ्रता से  यापन  करने  के  लिये  a  मंत्रालयों में

 वित्तीय  क्षमता  बढ़ाने  के  उनके व्यय  विभागों  के  प्रमुखों  को  ब्रित्तीय  सलाहकार के  रूप  में

 नामोद्दिष्ठ  किया  गया  है
 |  इसी  प्रकार  वित्तीय  उपसलाहकारों  की संख्या  भी  बढ़ा  दी  गई  हैं  ताकि

 प्रत्येक  प्रमुख
 मंत्रालय

 को
 वित्तीय  विषयों  में  सलाह  देने  के

 लिये
 एक  पूर्णकालिक  वरिष्ठ  अ्रधिकारी

 की  सेवाएं  प्राप्त  कराई  जा  सकें  ।

 वित्तीय  सलाहकार तथा  उसके  कार्यालय  के  कार्य  व्यय  करने  वाले  मंत्रालयों को

 किसी  प्रस्तावना  के  वित्तीय  पहलुओं  पर  परामर्श देना  है  ।  वह  ऐसे  प्रस्तावों  को  तैयार  करने

 से  लेकर  उनके  सरकार  द्वारा  स्वीकृत  किये  जाने  तक  प्रत्येक  स्तर  पर  उनकी  सहायता  करेगा  तथा

 वित्त  मंत्रालय  के  प्रतिनिधि  के  रूप  में  उसे  विभिन्न  स्तरों पर  उसके  विषय  में  व्यय  करने के  सम्बन्ध

 में  स्वीकृति  देने  का  afar होगा  ।  इस  प्रकार  वह  उसके  प्रक्रिया  सम्बन्धी नियमों  के  यथोचित

 देखभाल

 श्री  बौछार  क्या  यह  पुनर्गठन  एपल बी  रिपोर्ट
 की

 सिफारिश  पर  किया  जा  रहा  है
 ?

 श्री  स०  नाच  दाह  :  इसका  उस  रिपोर्ट  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  sg
 |  मंत्रिमंडल ने  इस  सम्बन्ध

 कुछ  विषयों पर
 चर्चा

 की  थी  भ्र यह
 उसके  नीतियों

 के  अनुसार  ही  किया  जा  रहा  है
 |

 श्री  भागवत  झा  प्रत्येक  मंत्रालय  के  लिये  एक  नया  वित्तीय  सलाहकार  नियुक्त

 करने की  जो  यह  योजना बनाई  गई  है  क्या  इसका  मंत्रालयों  को  वित्तीय  विषयों  में  कुछ  ढील  देने

 की  योजना  से  कोई  सम्बन्ध है  अथवा  क्या  यह  एपल बी  की  रिपोर्टे  के  कारण  बनाई  गई  है
 ?

 तथा
 लोहा

 ate  इस्पात  मंत्री
 :

 यह  विषय  बड़ा  ही  सीमित
 है

 इस  विषय को  कुछ  वर्ष  पहले  प्रारम्भ किया  गया  था  ताकि
 वित्तीय  नियंत्रण  में  कुछ  ol TW ata  आसानी

 हो  सके  तथा  कुछ  लम्बित  फाइलों  का  शीघ्रता  से  किया  जा  सके
 ।  विभागों

 को  पुनर्गठित

 करने
 के  प्रसंग  में  यह  पहली  सीढ़ी  है

 ।
 हो  सकता  हैं  बाद  में  कुछ  अन्य  वस्तुओं

 पर  भी  बिचार
 किया  जाये  श्र  तदनुसार  कौर  नये  परिवर्तन  किये  जायें

 ।

 महोदय  :  प्रश्नकाल समाप्त  होता  है  ।
 लि  ए

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 श्रन्तर्राष्ट्रीय  वित्त  निगम

 1 * १७३२  श्री  नि०  fao  चौधरी  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  कभी  तक  भारत  को  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  निगम से  कोई  सहायता मिल  सकी

 क्या इस  प्रकार  प्राप्त  धन  के  विनियोजन की  कोई  योजना  बनाई गई  है

 निगम  द्वारा  भारत  को  किन  शर्तों पर  धन  मिलेगा  gear  मिला  और

 (7)  इस
 प्रकार  के  विनियोजन ों  के  लिये

 सरकार  का  उत्तरदायित्व है  ?
 eer  ee  ee  ee a a a oe  ऋण

 wit  में

 1Disposal
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 वित्त
 उपमंत्री  ब०  रा०

 :  यह  निगम  अभी  VV—V— VER  को  बना

 हमने  ort तक  कोई  विनियोजन नहीं  किया  है  ।

 यह  निगम  केवल  गैर-सरकारी  उद्योगों  को  ही  ऋण  देगा  ।  अतः  उसके  रुपये से

 विनियोजन  के  लिये  सरकार  द्वारा  कोई  योजना  बनाने का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 कभी
 तक  निगम  द्वारा  ये  देते  शादी तय  नहीं  की  गई  हैं  ।

 अन्तर्राष्ट्रीय  वित्त  निगम
 जो  भी  विनियोजन

 करेगा  उसके  लिये
 सरकारों

 का
 कोई

 भी  उत्तरदायित्व  नहीं  होगा  |  किन्तु  विदेशी  मुद्रा  विनियमन
 नियमों  के  भ्र ति रिक्त  प्रत्येक  विदेशी

 विनियोजन  पर  भारत  सरकार  की  लेना  आवश्यक है  च्  कोई  भी  विनियोजन

 करने से  पहले  भारत  सरकार
 की

 इजाजत  लेनी  होगी ।

 व्यावहारिक  प्रशिक्षण  वृत्तिका  योजना

 *FR93E.  श्री  मु०  इस्लामुद्दीन  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 geUg—  ५७
 में  व्यावहारिक

 प्रशिक्षण  योजना के  प्रदिक्षार्थियों  के  लिये

 छात्रावास बनाने  का  प्रस्ताव  शर

 ये  किन  स्थानों  पर  बनाये  जा  रहे  हैं  तथा  बनाने  का  विचार है  ?

 दिक्षा  उपमंत्री  स०  मो०  :  ax  इस  मामलें  पर  शहरी  विचार

 किया  जा  रहा  है  ।

 बन्द  किये  गये  नोट

 2982,  श्री  बलवन्त fag  मेहता  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार
 को

 मालूम
 &  कि

 राजा  छाप  नोटों  के  बन्द  होनें  के  बाद
 से

 जनता  इन

 नोटों  के  साथ  ही  एक  रुपये  वाले  सिक्कों को  बदलने  के  लिये  बैंकों  शर  डाकघरों  में  ले  जा  रही

 किन्तु  सुविधाओं  के  अभाव  में  उनकी  प्रार्थना यें  पूरी  नहीं  की  जा  रही
 कौर

 इस  कठिनाई  को  दूर  करने  के  लिये  कया  कार्यवाही  करने  का  विचार है  ?

 शादी  द्वारा  राजा छाप  नोटों  ate  सिक्कों को  लेने  से  इनकार  किये  जाने  का  कोई  मामला  सरकार  के

 राजस्व  कौर  प्रतिरक्षा  व्यय  मंत्री  श०  चं०  :  अनुसूचित
 डाकघरों

 सामने  नहीं
 |  वास्तव  इन  नोटों  का

 चलन
 २८

 अक्टूबर
 ee Ge

 से  बन्द  होगा  ।  सरकार

 ने  २८  दरअसल  9e4Ue Hl AT को  जो  अधिसूचना  निकाली
 थी  उसमें

 इस
 बात

 की
 व्यवस्था

 &
 हैं  कि  २८

 अक्टूबर  9eUe H TAUy के  बाद  ऐसे  नोट  केवल  रिजर्व  बैंक  साफ  इण्डिया  के  निर्गम  विभाग
 (aaa

 मेंट  )  की  राजकोषों  तथा  उप-राजकोषों  स्टेट  बैंक  श्राफ  हैदराबाद  स्टेट

 बेक  ale  मैसुर  बेक  लिमिटेड  fora  बैंक  आफ  इण्डिया  के  एजेंटों  के  रूप  में  काम  करने  वाली

 शाखाओं में  ही  बदले  जायेंगे  ।

 यह  प्रश्न  उठता  ही  नहीं  ।

 विश्वविद्यालय झ्नदान  आयोग

 *2igvy.  श्री  वि०  घ०  देशपांडे  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क
 क्या  यह  सच  है  कि  विश्वविद्यालय  भ्रनुदान  आयोग

 ने
 दिल्ली

 विश्वविद्यालय  के

 अध्यापकों
 के

 पारिश्रमिक  निर्धारित  करते  जिन
 “searaal & Tet

 के  पास
 डाक्टरेट

 की  डिग्री

 उनको
 दो  विशेष  वृद्धियां  दी

 मूल  म्रंग्रेजी में

 1Practical  Training  Stipends



 १७२२  लिखित  उत्तर  ४  ce GA

 यदि
 तो  सम्बद्ध  कालिजों  समेत  विश्वविद्यालय  में  कुल  कितने  डाक्टर हैं  तथा

 उनमें
 से

 कितने
 को  यह  लाभ  दिया  गया

 क्या
 कुछ  को  यह  लाभ  नहीं  दिया  गया  भ्र ौर  यदि  तो  कयों  ;  झर

 क्या
 यह  सच  है  कि  नवीन  निर्धारण के  श्रंतगंत  खाने  वाले  व्यक्तियों  की  प्रथम  वृद्धि

 की
 अ्रनुदान  आयोग  ने  १९५६  निश्चित  की  है  तथा  इसका  दिल्ली

 विश्वविद्यालय  के  कई  व्यक्तियों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव पड़ा  है  ?

 शिक्षा  उपमंत्री  म०  मो ०

 sate

 जी  ये  वृद्धियां उन  अ्रध्यापकों  को  दी

 गई  हैं  जिन्होंने  दिल्ली  विश्वविद्यालय  में  समय  भ्रमणा  इसके  किसी  सम्बद्ध  कालिज  में

 डाक्ट्रेट की डिग्री की  डिग्री  प्राप्त की  हो  ।

 शर  ve  डाक्टरों में  से  ४१  को
 लाभ  मिला है  ।  विश्वविद्यालय  प्राधिकारी

 दोष ३  व्यक्तियों के  मामलों  पर  विचार  कर  रहे हैं

 क्योंकि
 सम्बद्ध  कालिजों  के  भ्रध्यापकों  का

 वेतन  १  जुलाई  १९५५  से  पुनरीक्षित

 किया  गया  है  इसलिये  शभ्रगली  उनके  मामले  में  प्रत्येक
 वर्ष

 की
 जुलाई

 में
 होगी

 ।  इसी  प्रकार

 विश्वविद्यालय  के  भ्रध्यापकों  की  शझ्रगली  वृद्धि  प्रत्येक
 at

 की  पहली  अप्रैल
 को  होगी  क्योंकि उनके

 वेतन १  अप्रैल  FEUG  से  पुनरीक्षित  किये गये  थे  ।  इस  प्रकार  के  मामलों  योजना लागू  करने  की

 कोई भी  तिथि  क्यों  न  कुछ  व्यक्तियों  पर  उनका  श्रवश्य  प्रतिकूल  असर  पड़ेगा  ।  न्
 विद्यालय  अनुदान  ara  ने  एक  सिद्धान्त  निकाला  है  जिससे  कम  से  कम  गड़बड़ी

 वैज्ञानिक  कौर  प्राविधिक  दीपावली

 9१७४६.  श्री  भक्त  दर्शन  :  कया  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  वैज्ञानिक

 प्राविधिक  दाब्दों  की  हिन्दी  दीपावली  तैयार  करने  में  aa  तक  कितना  व्यय  gar  है  और  निश्चित

 काम  के  पूरे  होने  तक  कितनी  राशि  व्यय  होने
 की

 हैं
 ।

 1  दिक्षा  उपमंत्री  का  ला०  श्रीमाली )  :  गर-सरकारी  सदस्यों  के  सफ़र  भत्ते  दैनिक

 भत्ते  के  रूप  पारिभाषिक  शब्दावली
 के

 काम  पर  लगे  हुये  लोगों  के  वेतन  पर  दौर  हिन्दी  पुस्तकालय
 के  लिये  पुस्तकें  खरीदने  शादी  पर  अब  तक  कुल  मिला  कर  लगभग  4,¥%,R00  रुपये  खर्चे  हुये  है  |

 अनुमान है कि है  कि  Peo  तक--जब कि  यह  काम  पुरा  हो  जाने
 की

 है--लगभग  तीन-चार
 लाख

 रुपया  प्रतिवर्ष  कौर खर्च  होगा  ।

 भारतीय  पुलिस  सेवा
 पी०  के

 वेतन  क्रम

 1
 *

 १७४७.  श्रीमती  श्र०  काले  :  क्या  गृह-कार्य मंत्री  ३१  १९५६
 को  पूछे

 गये

 कित  प्रदान  संख्या  १०३६  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  मामला किस  प्रक्रम  पर  है  ?

 1  गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री  मामले  पर  विचार  किया  जा  रहा  हैं  ॥

 करारोपण  सुधार

 +
 21988

 श्री  सें०  उठ  राम स्वामी

 सरदार  इकबाल  सिह

 कया  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  न  भारतीय  करारोपण  सुधारों  पर  प्रो०  rest  के  प्रतिवेदन  पर

 विचार कर  लिया  है
 a  नल  ना  ण

 मूल  अंग्रेजी  में
 ्



 ४  PEUG  १७२ के

 क्या  सरकार  नें  उनके  संभागों  को  स्वीकार  कर  लिया
 कौर

 यदि  तो  उनको  लागू  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही
 की

 जा  रही  है  ?

 शौर  सैनिक  व्यय  मंत्री  म०  च  :  प्रतिवेदन  की
 जांच  की

 जा  रही

 are  set  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 जल  उपकर  इकट्ठा करना

 * 2i9%o.  श्री  मथ्य ६  कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 गत  कई  वर्षों  की  जल  उपकर  बकाया  धनराशि  को  एक  साथ  लेने  के  विरोध  में  क्या

 त्रावणकोर-कोचीन के  किसानों  से  कोई  प्रतिनिधान  प्राप्त  हुए

 यदि  तो  इस  पर  क्या  कार्यवाही
 की

 गई  है
 ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री  :  प्रदान  कदाचित  लिफ्ट  सिंचाई

 से
 सींची

 ort  वाली  भूमि के  पानी  पर  उपकर के  संबंध  में  है  ।  १  ReYo  से  जल
 उपकर

 की

 दरें  २५  रुपये  प्रति  एकड़  निश्चित  कर  दी  गई  हें  ।  परन्तु  पहली  सरकार  जनता
 के

 प्रतिनिधियों
 पर

 कर  इकट्टा  करना  रोक  दिया  था  ।  शिकायतों  सावधानी से  जांच  की  गई  तथा  यह  पाया

 गया  कि  कर  की  दरों  को  कम  नहीं  किया  जा  सकता  कर  इकट्ठा  करने  को  रोकने  के  प्रा दरा
 १४

 १९४५६  को  वापस  ले  लिये  गये  तथा  कर  की  बकाया  राशि  को  उगाहने  के  आदेश  जारी  कर  दिये

 गये  |  कर  इकट्टा  करने  को  रोकने  के  वापस  लेने  के  विरुद्ध  प्रतिनिधान मिले  हैं  ।  इन  पर  सामान्य
 AANA

 नियमों  के  अन्तर्गत  विचार  होगा  ।

 दिल्ली  में  बस  विस्फोट

 1
 *
 L9¥  डा०  सत्यवादी  :  गृह-कार्य  मंत्री  जुम्मा  मस्जिद  दिल्ली  के

 निकट  बम

 फटने
 की  जांच  के  संबंध  में  १८  १९५६  को  पूछे  गये  तारांकित  प्रश्न  संख्या

 €  ८
 के

 भाग  (|):

 के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  मामला  किस  स्थिति  पर  है
 ?

 मंत्रालय  में  मंत्री
 :

 जांच  कभी  पूरी  नहीं  हुई  है  तथा  तेजी  से  की

 जा  रही

 श्रसिस्टेंद के  पद  की  परीक्षा

 ott  ब्रजेश्वर  प्रसाद
 :  क्या  हं-काय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भ्रसिस्टेंट  के  पद  की  भ्र गली  परीक्षा  कब  करने  का  विचार  कर  रही

 क्या  सरकार  इसको  नियमित  वार्षिक  परीक्षा  बनाने
 की

 योजना  बनायी
 है

 क्या  यह  सच  हैं  कि  गत  वर्ष  सरकार  द्वारा  घोषित  १०  रिक्त  स्थानों  के  लगभग

 Yoo  प्राप्त  श्रभ्यथियों  को  लें  लिया  गया  हैं  तथा  उनका  इंस  से  भी  अधिक  लोगों  को  लेने  का

 विचार  ak

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  a?

 ,  मूल  अंग्रेजी  में
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 मंत्रालय  में  मंत्री  :  कौर  भरती  किये  जाने  वाले
 झसिस्टेंटों  को  संख्या  कितनी  है  तथा  कितने  समय  क  [  भरती  होनी  चाहिये  यह  बात  समय-समय
 पर

 सरकार  को  होने  वाली  आवश्यकता  पर  निर्भर  ह  ।  श्रावइ्यकताओं  का  अगला  पुनरीक्षण
 १९५७ क  प्रारंभ  में  किया  जायेगा  |

 ak  इस  परीक्षा के  परिणामस्वरूप  भरे  जाने  वाले  रिक्त  स्थानों  की  संख्या के

 संबंध  में  घोषणा  १९४५५  में  की  गई  थी  तथा  सरकार  द्वारा  निर्धारित  संख्या  उस  समय  की

 आवश्यकताओं
 पर

 आधारित
 थी  |  परन्तु  परीक्षा  के  परिणाम मई  geuy F fret | में  मिले  ।  उस  समय

 तक  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  बना  ली  गई  थी  तथा  विभिन्न  मंत्रालयों  तथा  संम्बद्ध  कार्यालयों  में

 बड़े  पैमाने
 पर  विस्तार  ara  gar  ।  कितने ही  अस्थायी  पद  विभिन्न  मंत्रालयों में  स्थायी  बना  दिये

 परिणामस्वरूप  ्  १९५५  की
 सुचना  से  श्रसिस्टेंटों के  पद  के  लिये  रिक्त  स्थानों  की

 संख्या  बहुत  ule पायी  गयी  ॥

 इसलिये  सरकार  ने  इस  परीक्षा  के  परिणामस्वरूप  प्राप्त  प्रथम  Yoo  श्रभ्या्थियों  को

 स्थायी  नियुक्ति  देने  का  निर्णय  किया  ।  इसके  अतिरिक्त  इस  पद  में  अस्थाई  तौर  पर  ४००  eat

 नियुक्त  किये  जायेंगे  ।

 युद्ध  सामग्री  कारखाने

 ठाकुर  युगुल  किशोर  सिह

 1
 *

 १७५४.  ्रो  अस्थाना  :

 बाबू  रामनारायण  सिंह  '

 क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  कानपुर  तथा  अन्य  स्थानों  के  युद्ध
 सामग्री

 के  कारखाने  कितनी  सामने

 से  काम  कर  रहे

 कया  इनकी  पूर्ण  साम्य  के  अनुसार  इन  से  काम  लेने  का  कोई  प्रस्ताव  है
 ;  ग्रोवर

 यदि
 तो

 कब  से
 ?

 प्रतिरक्षा  संगठन  मंत्री  :  सारे  कारखाने  को  चलाने  के  लिये  एक

 शिफ्ट  में  जितने  मजदूरों  की  श्रावस्यकता  है  उसकी  तुलना  में  वास्तव  में  जितने  मजदूर  नियुक्त
 ञ्  मथ्य  का  उपयोग

 इस  बात के
 आधार

 पर  कानपुर के  युद्ध  सामग्री
 के  का

 रखाने  में  सताए  नचा

 निम्न  है

 छोटे  दिव्यास्त्रों का  कारखाना  Yo  प्रतिदिन

 बार्नेस  तथा  सैलरी  कारखाना  od  प्रतिशत

 ५9  प्र  fa  ata

 श्रायुध तथा पैराशू तथा  पैराशूट  कारखाना '  ट्  प्रतिशत

 आयुध  कारखानों  की  सीमायें  का  उपयोग  मुख्यतया  सैन्य
 श्रावश्यकताग़ों  संबंधी

 mea  पर  प्रसारित  है  ।  सैन्य  श्राडरों  का  भार  कम  होने  से  जब  भी  सा मध्य  aaa  रही  तभी  इस

 भोग  व्यापारिक  कार्यों  जैसे  रेलवे  तथा  सरकारी  विभागों  के  कामों  के  लिये
 किया

 जाता का
 उम

 तक

 भ्रंग्रेजी  में
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 फिर  भी  युद्ध  सामग्री  कारखानों
 में

 कुछ
 विशेष

 संयंत्र  हैं  जिनका  सेल्स  कार्यों
 के

 प्रत्य
 उपयोग  नहीं  किया  जा  सकता  है  |

 (7)  आपातकाल में  ही  शक्ति
 का

 पूर्ण
 उपयोग  संभव है  ।  साधारण  समय  में  कुछ  प्रयुक्त

 सायं  भी  झ्रापातकाल  के  लिये  रखी  जाती
 है

 ।

 नागपुर  में  रिजवें  बंक  का  भवन

 ग
 *

 29¥Y  मुल्ला  भाई  :  क्या  वित्त  मंत्री
 €  PeKe  को  पूछे  गये  अतारांकित

 प्रशन  संख्या  ८३१  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नागपुर  भारत  के  रिजवें  बैंक  का  भवन  पूर्ण  हो  गया  कौर

 यदि  तो  इस  निर्माण  पर  कुल  कितना  व्यय  किया  गया  हे
 ?

 शर  प्रतिरक्षा  व्यय  मंत्री  to  चे
 :  sit

 हॉ

 wat
 लेखों  को  afar  रूप  नहीं  दिया  गया  है  परन्तु  कुल  व्यय  लगभग  ७५  लाख  रुपये

 होने
 की

 संभावना
 इसमें

 भूमि  का  मूल्य
 ५,३९,०८  १

 रुपयें  शामिल  नहीं  है  |

 अस्पष्टता

 1  *
 १७५६.  श्री  रामचन्द्र  रेड्डी  :  क्या  गृह-करायें  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  weqerar  अधिनियम  को  लागू  करने  के  लिये  तथा  हरिजन  कल्याण  के  विकास

 के  लिये  प्रस्थान  रूप  से  प्रचारक  नियुक्त  किये  गये  थे  ;

 यदि  तो  इस  कार्य  के  लिये  कितनी  धनराशी  कितने  समय  के  लिये  स्वीकृत  हुई  है

 तथा  wa  तक  कितनी  धनराशि व्यय  हुई  कौर

 क्या  इन  प्रचारकों  की  सेवायें  समाप्त
 की

 जा  रही  हैं  प्रिया  समाप्त
 की  जा  चुकी  हैं

 ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री
 :  भारत  सरकार  प्रचारक  नियुक्त  नहीं

 करती  इनको  राज्य  सरकारों  तथा  कुछ  गैर-सरकारी
 रखी  प्रत्येक वर्ष  नियुक्त  करते हैं  ।

 केन्द्रीय  सरकार  केवल  इस  कार्य  के  लिये  अनुदान  देती  है
 ।

 जिन  वर्षों  की  जानकारी  की  अपेक्षा  है
 यदि

 *  वह  वर्ष
 बताये  जायें  तो  भ्रपेक्षित

 जानकारी  एकत्रित  की  जायेगी  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 नियुक्त  करने  वालों  के  संबंध  में  बताया
 जाये  तो  यह  जानकारी भी  एकत्रित  की

 जायेगी  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 अहमदाबाद  की  स्थिति

 * 219U9.  श्री  कामत
 :  कया  Me  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि
 ८

 से  ey  १९५६  की  में
 अहमदाबाद  में  सैनिक  पुलिस

 अथवा  सैनिक  झाँवा  दोनों  ही  बुलाये
 गये

 यदि
 तो

 इसका  उद्देश्य  क्या

 अ्रंग्रेजी  में
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 पाचं  किया  गया  था  ।  कुछ  सैनिकों  को  बिजली  घर  तथा  वाटर  श  की  दखभाल  के  लिये

 ह-कार्य  मंत्रालय
 में

 मंत्री  कौर  &
 भ्रमित

 को  अहमदाबाद  में

 लगाया गया  था  ।  किसी  कार्य  के  लिये  सैनिक  नहीं  लगाये  गये  थे  |

 चीनी  विद्यार्थी

 *2\9¥s.  श्री  कृष्णाचार्य  जोशी
 :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 सरकार  की  विभिन्न  योजनाओं  के  अन्तर्गत  भारतीय  विश्वविद्यालयों  में  चीन  के  कितने

 अध्ययन  कर  रहे  हें  झर

 किन  किन  विश्वविद्यालयों में  वह  भ्रध्ययन  कर  रहे  हैं  ?

 उप  मंत्री  का०  ला०  :  21.0

 अलीगढ़  मुस्लिम  इलाहाबाद  बनारस  हिन्दू

 इंस्टीट्यूट  ग्राफ  ट्रोपिकल
 कलकत्ता

 तथा
 जमियामिलिया

 नई
 दिल्ली

 तम्बाकू  उत्पादन  शुल्क

 *
 १७५९.  श्री  भीखा  भाई :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार
 को

 उदयपुर  डिविजन  में  तम्बाकू  के  उत्पादन  शुल्क  को  कम  करने के

 संबंध  में  कोई  प्रतिनिधान  प्राप्त

 यदि  तो  इस  पर  क्या  कार्यवाही
 की

 गई
 कौर

 क्या  यह  सच  है  कि  उसी  राज्य  में  विभिन्न  डिविजन  में  उत्पादन  शुल्क  अलग  अलग  है
 ?

 शौर  प्रतिरक्षा  व्यय  मंत्री  न  चल  :  जी

 दिल्ली  कलेक्टोरेट  के  उदयपुर  डिविजन  में  उत्पन्न  तम्बाक्  की  खोखो  किस्म
 पर  कर  निर्धारण  के

 संबंध
 में  प्रतिनिधान  प्राप्त  हुए  थे  क्योंकि  वह  व्यवहार  योग्य  समझी  गई

 थी  तथा  बीड़ी  के  निर्माण  में  भी  बहुत  मामूली  मात्रा  में  इसका  उपयोग  किया  जा  रहा है  ।  उपयोग

 के  आघार  पर  कर  मूलतः  प्रति  पौंड
 १४

 कराने  निश्चित  किया  गया  था  परन्तु  बाद  में  प्रतिनिधान

 प्राप्त  होने  पर  दिल्ली  कलेक्टोरेट  के  कुछ  भाग  में  कर  घटा  कर  ६  aa  कर  दिया  गया  ।  इसी  प्रकार

 की  जो  बुखोਂ  कहलाती है  तथा  उत्तरी  गुजरात  में  बोई  जाती  उस  पर  कर  १४  भराने

 प्रति  पौंड  लिया  जाता
 था

 परन्तु  बाद  में  प्रति  पौंड  ६  art  कम  कर  दिया  गया  था

 तम्बाकू  बीड़ी  बनाई  जा  सकती  है  अथवा  नहीं  इस  प्राधा  पर  कर  निर्धारित किया

 जाता  हैं  ।
 विभिन्न  कार्यों  के  विभिन्न  क्षेत्रों  में  कुछ  मध्यम  किस्म

 भी
 उपयोग  में  लाई  जाती  है  ।

 इसलिये  इन  क्षेत्रों  उपयोग  के  अनुसार  कर  भी  है  ।

 विदेशों  में  भारतीय  भ्रध्यापकों  का  प्रशिक्षण

 [ito  दी०  चं०  शर्मा
 १७६०.

 श्री  क०  Fo  दास

 क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि
 :

 PRYV—YY A USAT Healy ACHTT में  राज्यवार  केन्द्रीय  सरकार  की  योजनाओं  के  भ्रमित  कितने  भारतीय .
 अध्यापक  विदेशी  भेजे  गये

 ~  ~

 मूल मूर रंग
 मं
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 क्या  PEYE—Nt  में  भी  कुछ  wears  विदेश  भेजें  गये  थे  ;

 )  यदि  तो  कब  तथा  किन  राज्यों  से
 ?

 शिक्षा  उपमंत्री  स०  मो०
 :  से सें  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा

 जाता  &  |  परिशिष्ट  ११,  अनुबन्ध  संख्या

 भारत-पाकिस्तान  बेकिंग  करार

 *29G 2.  श्री  गिडवानी
 :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  २४  तथा  २५  EXG  को  भारत-पाकिस्तान बेकिंग  करार  की  क्रियान्वित

 समिति  का  सम्मेलन  कराची  में  हुजरा  था  ;

 यदि  तो  एक  देश  ने  दूसरे  देश  को  निष्क्रान्तों  के  बैंक  लेखों  के  स्थानान्तरण
 के

 संबंध
 में  समिति  ने  क्या  निर्णय  किये

 श्र  प्रतिरक्षा  व्यय
 मंत्री

 श्र०  चं०  :

 समिति
 की  बैठक  के  पश्चात्  जारी  किया  गया  प्रेसकोट

 सभा
 पटल  पर  रखा  जाता  है

 ।

 परिदिष्ट  ११,  अनुबन्ध  संख्या  ७]

 तेल  पोर्न  का  कारखाना

 श्री  मु०
 इस्लामुद्दीन

 :
 ot  ३

 {  श्री  विभूति

 कया  प्राकृतिक  संसाधन  ate  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बिहार  सरकार  ने  बिहार  में  प्रस्तावित  तेल
 शोधन

 के
 कारखाने

 को
 स्थापित

 करने  ©  aa  दाव  क  अर  are  कौर

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  उनका  दावा  स्वीकार  कर  लिया  है
 ?

 प्राकृतिक  संसाधन  मंत्री  के०  दे०  मालवीय :  बिहार  सरकार  से  एक  प्रस्ताव

 मिला  है  कि  नई  तेल  शोधन  का  कारखाना  बिहार  में  स्थापित  किया  जाये  ।

 इस  cet  पर  कभी  तक  कोई  निर्णय  नहीं  किया  गया  हैं  ।

 बेसिक  हिन्दी  व्याकरण

 *
 १७६४.  श्री  भक्त  ददन  :  क्या  शिक्षा  मंत्री  ३  १९५६  क  तारांकित प्रश्न  संख्या

 १८९८  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  बेसिक  हिन्दी  व्याकारण  प्रकाशित  करने

 के  बारे  में  wall  तक  कितनी  प्रगति  हो  चुकी  ह
 ?

 शिक्षा  उपमंत्री
 का०

 ला०
 :  बुनियादी  हिन्दी  व्याकरण  का  भ्रंग्रेजी  संस्करण

 पेस
 में

 है  iz  आशा  है  कि  वह  दो-तीन  महीने  के  भीतर  छप  जायेगा

 tat  wast  में
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 प्रारूप  निर्वाचक  नामावली

 ठाकुर  युगल  किशोर  सिंह  :

 *
 १७६४.  थ्री  अस्थाना :

 बाबू  राम  नारायण सिंह  :

 क्या  fate  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  सरकार  ने  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  कि

 अ्रधिक  से  अधिक  निर्वाचकों  के  नाम  निर्वाचक  नामावली  में  पंजीबद्ध  किये  विधान  मंडलों  के

 वर्तमान  सदस्यों को  प्रारूप  निर्वाचक
 नामावली  की  एक-एक  प्रति  देने  की  प्रस्थापना  पर  विचार  कर

 लिया है  ?

 विधि कार्य  मंत्री
 :

 जी  सरकार  का  विचार  dag  या  राज्य  विधान

 मंडलों  के  विद्यमान  सदस्यों  को  प्रारूप  निर्वाचक  नामावलियों  की  एक-एक  प्रति  देने  का  नहीं  है  ।

 विश्वविद्यालय  के  अ्रध्यापकों  का  वेतन

 श्री  gto  च०  फार्मा
 १७६६.

 श्री  राम  कृष्ण :

 क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 विभिन्न  विश्वविद्यालयों  के  अध्यापकों  के  लिये  विश्वविद्यालय  अनुदान  झ्रायोग  द्वारा

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  सरकार  ने  नये  वेतन-क्रम
 को

 लागू  करने  के  खर्चे  में  श्रद्धा

 aa  देने  को  कहा  है  ?

 शिक्षा  उपमंत्री  स०  मो०  सभीं-पटल  पर  एक  विवरण

 रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  ११,  अनुबन्ध  संख्या
 ८]

 विदेशी  धम-प्रचारक

 श्री  कृष्णा चा यें
 जोशी  :

 सगिरा

 *
 १७६७.  <

 श्री  भीखा  भाई

 aa  राज

 बादशाह  गुप्त

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  में  विदेशी  ईसाई  धर्म-प्रचारकों  की  भारत  विरोध

 विधियां बढ़  रही  हैं  ;
 कौर

 यदि
 स

 मामले  में  सरकार  ने  कया  कार्यवाही  की  है
 ?

 मंत्रालय  में  मंत्री  :
 भारत  सरकार  के  पास  जो  जानकारी

 उपलब्ध उसके  भ्रनुसार  प्रश्न  में  व्यक्त  की  गयी  धारणा  के  लिये  कोई  तथ्यपूर्ण  आधार  नहीं  है
 ।

 set  उत्पन्न नहीं  पिता  ।

 मूल  भ्रंग्रेजी
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 श्रन्तर्राष्टीय  नाटक  समारोह

 Sf  सरदार  इकबाल  fag

 At  श्रकरपुरी

 कया  दिक्षा  मंत्री ४  १९४५६  के  तारांकित संख्या  ११६७  के  उत्तर  के  संबंध  में

 यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारत  सरकार  ने  इस  वर्ष  पेरिस  में  होने  वाले  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  नाटक  समारोह  में
 भाग  लेने  का  निश्चय  इस  बीच  कर  लिया  है  ;  कौर

 यदि  तो  इस  संबंध  में  अरब  तक  क्या  कार्यवाही  की  गयी  हैं

 शिक्षा  उपमंत्री  मो०  स  वर्ष  पेरिस  में  होने  वाले  ग्रन्त राष्टीय

 नाटक  समारोह  में  भाग  न  लेने  का  निश्चय  किया  गया  |

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 सरकारी  स्कूलों  की  योग्यता  छात्रवृत्तियां

 19२८८.  श्री  भीखा  भाई  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  प्रभी  तक  ऐसे

 कितने  विद्यार्थियों  को  सरकारी  स्कूलों  की  योग्यता  छात्र  वृत्तियां  मिली  हैं  जिनके  माता  पिता  या

 क  सरकारी  श्रद्धा-सरकारी  कार्यालयों  में  काम  करते  हैं  ।

 उपमंत्री  Ho  मो०  १२०  |

 खनन  इन्जीनिर्यारग  संस्थायें

 1१२८९.  श्री  राम  कृष्ण  :  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करने  कि

 )  द्वितीय  पंच  वर्षीय  योजना  में  भारत  में  खनन  इंजीनियरिंग  संस्था  स्थापित  करने

 की  योजना  पर  क्या  अ्रन्तिम  निश्चय  कर  लिया  गया  है  ;  ौर

 यदि  तो  योजना  की  मुख्य  मुख्य  बातें  क्या  हैं
 ?

 दिक्षा  उपमंत्री  स०  Ato  दास
 :  श्र  मांगी

 गयी  जानकारी का

 एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  परिशिष्ट  ११,  प्रबन्ध  संख्या  €]

 सम्पदा

 1१२९०.  श्री  कर्णों  सिहजी :  क्या  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 ३१  XS  तक  राजस्थान  विशेषतया  बीकानेर  डिवीजन  से  संबंधित  संपदा

 शुल्क
 के

 कितने  मामले  पंजीबद्ध हुये  ;

 कितने  मामलें  निबटा  दिये  गये  र  उनसे  कितनी  धन  राशि  इकट्ठी  हुई

 राजस्व  शर  सैनिक  व्यय  मंत्री  Ho  च०  :  शर  एक  विवरण

 सभा-पटल पर  रखा  जाता  है  परिशिष्ट  ११,  श्रतूबन्ध  संख्या  १०]

 न्रावणको  र-कोचीन  में  गेर  सरकारी  स्कूलों  के  अध्यापक

 1१२९१.  श्री  यवसाय  व्या  दिक्षा  मंत्री  ३१  PEXG  के  तारांकित  प्रदान

 संख्या  ५०५  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  न्नावनकोर-कोचीन सरकार  के

 अंग्रेजी  में

 1..  5./56
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 सामने  ऐसी
 कोई  प्रस्थापना  विचाराधीन  है  कि  गैर-सरकारी  स्कूल

 थीं  के  प्रबन्धकों को  प्रपनी  पसन्द के

 लोगों
 के

 अध्यापक  नियुक्त  करने  की  स्वतंत्रता  यदि  उनके  पास  शिक्षा  विभाग  द्वारा  निश्चित  की

 गयी
 आवश्यक  areca  कुछ  रीक  लगा  दी  जाये  ?

 दिक्षा  उपमंत्री  Ao  मो ०
 :  जी  नहीं

 मेट्रिक ोत्तर  छात्रवृत्तियां

 जिलों के  अ्रनुसचित

 TRL.  श्री  नि०  बि०
 क्या  शिक्षा  मंत्री  पश्चिमी  बंगाल

 के
 हुगली  site  मिदनापुर

 सचित  जातियों  के  उन  विद्यार्थियों  के  नामों  का  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखने  कौ

 कृपा  करेंगे  कि जिन को  PEYY—UE  में  मेट्रिक ोत्तर  छात्रवृत्तियां  प्रदान  की  गयी  थीं  ?

 दिक्षा  उपमंत्री  Ho  मो ०  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  हैं  ।

 परिशिष्ट  ११,  अनुबन्ध  संख्या  ११]

 श्रीराम  का  पहाड़ी  सामाजिक  तथा  सांस्कृतिक  संघ

 1१२९३.  श्री  किलिंग  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 )  क्या  यह  सच  हे  कि  प्रासाद  के  पहाड़ी  सामाजिक  तथा  सांस्कृतिक  संघ  की  प्रार्थना  पर

 भारत  सरकार  ने  १९४४  में  शिलांग  में  एक  हाल  व॒  पुस्तकालय  बनाने  के  लिये  १०,०००  रुपये  की

 राशि  मंजर  की  थी

 क्या  यह  सच  है  कि  धन  का  उपयोग  नहीं  हो  क्योंकि  वह  उक्त  संघ
 को

 नहीं  दिया

 गया  श्र  इसी  बीच  श्रेय  प्रौढ़  संस्था  बन  गई

 क्या  वह  राशि  भारत  सरकार
 को

 सौंप  दिया  गया  या  भी  राज्य  सरकार  के
 पास

 क्या  सरकार  इस  बात
 की

 जांच  करेगी  कि  धन  का  उपयोग  क्यों  नहीं  किया  गया
 ?

 दिक्षा  उपमंत्री
 स०

 मो०
 से  जानकारी इकट्ठी  की  जा  रही  है

 शर
 सभा

 पटल  पर  रख
 |

 प्रादेशिक  गवेषणा  प्रयोगदालायें

 1  *RVEY  श्री  रास  कृष्ण  :  कया  प्राकृतिक  संसाधन  कौर
 वैज्ञानिक

 गवेषणा  मंत्री यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  गवेषणा  परिषद  द्वारा  किये  गये  निश्चित  के  भ्रनुसार

 प्रादेशिक  Torre  प्रयोगशाला  स्थापित  करने  की  योजना  a  site  गये  कर  लिया  गया  हैं  ; ;

 यदि  तो  इस  वर्ष  में  और  द्वितीय  पंच  वर्षीय  योजना  में  कितनी  प्रयोगशालायें  कौर

 कहां  कहां  खोली  जायेंगी

 इस  योजना  की  मुख्य  मुख्य  विशेषतायें  क्या  हैँ
 ?

 प्राकृतिक  संसाधन  मंत्री  है०  दे०  :
 at

 जी  वैज्ञानिक
 तथा  प्रौद्योगिक  गवेषणा  द्वितीय  पंच  वर्षीय  में  श्रीराम  में  एक  शक  गवेषणा

 प्रयोगशाला  स्थापित  करना  चाहती
 नें  भ्र भी  हाल  में  हैदराबाद स्थित

 वैज्ञानिक  तथा

 tat मूल  अंग्रेजी
 में
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 आद्योगिक  गवेषणा  कीं  केन्द्रीय  प्रयोगशाला  को  भी  हैदराबाद  प्रदेश  के  लिये  उसे  प्रादेशिक  गवषणा

 प्रयोगशाला  के  रुप  में  विकसित  करने  के  लिये  wet  हाथ  में  ले  लिया  ।

 प्रादेशिक  प्रयोगशालाओं  का  मुख्य  किये  झपने  अपने  प्रदेश  के  कच्चे  माल  के  बार  में

 गवेषणा  करना  कौर  उन  प्रदेशों  के  विद्यमान  तथा  नये  उद्योगों  के  विकास  तथा  उनकी  उन्नति  में

 सहायता देना  होगा  ।

 काजू  क  कार खान

 1१२९४.  श्री  वें०  पृ०  नायर :
 yor  वित्त  मंत्री

 यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  प्रथम  पंच

 वर्षीय  योजना  की  safe में  न्नावणकोर-कोचीन  राज्य  स्थित  काजू  के  लों  से
 कितना  बिक्रीकर

 झर
 वसूल  ?

 शौर  सैनिक  व्यय  मंत्री
 म०

 च०
 :  जानकारी  इकट्ठी  की  जा  रही

 है  शर  प्राप्त  हो  जाने  पर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 सीसे  प्रौर  जस्ते  के  भ्रामक

 19२९६.  श्री  बलवन्त

 ave

 महता :  क्या  संसाधन  कौर  वैज्ञानिक  गवेषणा

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 बया  यह  सच  हैं  कि  सरकार  सीसे  AC  जस्ते  के  का  उत्पादन  बढ़ाना  चाहती

 यदि  तो  क्या  कोई  कायक्रम  निश्चित  किया  गया  है  ;

 इस  समय  दैनिक  उत्पादन  क्या  है  ;

 उसे  किस  हद  तक  बढ़ाने  की  इच्छा  है
 ?

 प्राकृतिक
 संसाधन  मंत्री

 (att
 Fo  दे०  मालवीय :  से  इस  समय  सीसे  और

 जस्ते  का  उत्पादन  ३००  टन  है  |  सरकार  ने  पावर  में  काम  करने  वालें  समवाय  को

 दिया है  कि  वह  १६६८  मक्  था  उसन  पूवे  ही  उत्पादन  बढ़ा  कर  १००० टन  कर  दे  ।

 यूनेस्को  के  प्रकादानों  का  जनवाद

 1१२९७.  श्री  कृष्णाचाय जोशी  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 यूनेस्को  को  सहयोग  देने  के  लिये  बने  भारतीय  राष्ट्रीय  आयोग
 ने

 यूनेस्को  के
 कौनਂ

 कौन  से  प्रकाशनों  को  विभिन्न  भारतीय  भाषाओं  में  अनूदित  करने  का  कार्य  हाथ  में  लिया  है  ;  कौर

 किन-किन  प्रकाशनों  का  ware  किया  जा  चुका  है
 ?

 दिक्षा  उपमंत्री  स०  मो०  कौर  एक  विवरण सभा  पटल  पर

 रखा  जाता  परिशिष्ट  ११,  अनुबन्ध  संख्या  १२]

 लाहौल  कौर  स्थिति  का  विकास

 1१२६८.  श्री  हेम  राज
 :

 गृह  कार्य  मंत्री

 ४  2EXe  के  भ्र तारांकित  प्रश्न  संख्या

 Oo  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  करेंगे

 कया  लाहौल  शौर  स्थिति  के  अनुसूचित  क्षेत्रों  के  विकास
 की

 सभी  योजनाकारों  का  अंतिम

 fara  हो  गया  है  कौर  उनके  संबंध  में  पंजाब  सरकार  का  प्रतिवेदन  प्राप्त  हो  ग गया  है
 ;

 मूल  भ्रंग्रेजी  में
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 यदि  तो  उनमें  से  किन-किन  का  अनुमोदन  किया  गया  है  ;  शर

 क्या  योजना  की  एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखी  जायेंगी
 ?

 कार्य  मंत्रालय

 में  मंत्री
 (sit

 :  से  द्वितीय  पंचवर्षीय योजना  में

 लाहौल  कौर  स्थिति  क्षेत्र  के  विकास  की  सभी  योजनाओं
 का

 sites  निश्चय हो  गया  हैं
 ख  ल  भ्रकरपुरी श्रौर श्री रा० श्री  रा०  Fo  गुप्त के  ४  9eUe H MaaiHar के  प्र तारांकित

 संख्या  ७१७  के  उत्तर  में  सभा-पटल  पर  रखी  गयी  योजनायें  के  अतिरिक्त  wea  अनुमोदित

 योजनाओं
 को

 इस  विवरण  में  दिखाया  गया  हैं  जो  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट

 ११,  अनुबन्ध  संख्या

 भारतीय वाय  सेना  प्रशिक्षण

 rezee  श्री  दी०  चं०  क्या  प्रतिरक्षा मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  re  YY

 ५६  में  कितने  भारतीयों
 को

 वायूसेना  के  प्रशिक्षण  के  लिये  विदेश  भेजा  गया
 ?

 प्रतिरक्षा  संगठन  मंत्री  ६०

 टेक्निकल  टॉकिंग  कालेज  जल हाली

 1१३००.  श्री  राम  प्रतिरक्षा मंत्री  €  १९४५६  के  अतारांकित प्रशन  संख्या

 ८०२  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 टेक्निकल ट्रेनिंग  जलहाली  में  जो  २०  विदेशी  भ्रनुदेशक  हैं  उनके  नाभ  व  पद

 क्या

 a

 प्रत्येक  अ्रनुदेशक का  मासिक  वेतन
 व

 अरन्य  भत्ते  क्या  हैं
 ?

 प्रतिरक्षा  संगठन  मंत्री
 :  )  शर  ).  जानकारी का  एक  विवरण

 सभा-पटल पर  रखा  जाता  परिशिष्ट  ११,  अनुबंध  संख्या  १४]  इन  २०  विदेशी

 देशकों  में  से  १४  के  स्थान  पर  भारतीय  अनुदेशक  रखे  जा  चुके

 भाव  सेनिक

 1१३०१.  श्री  जयपाल  सिंह  :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 १९५०  के  बाद  से  तीनों  सेवाओं  में  से  कितने  पदाधिकारी  कार्य  मुक्त  किये  जा  चुक  हैं  ;

 उनमें से  कितनों  को  sate  नौकरियों में  रखा  गया  ;

 सेवा  में  ऐसे  कितने  व्यक्ति  हैं  जिनको  सैनिक  नौकरी  करने  की  थि  नहीं  दी  गयी
 ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री
 :  १  eyo F 22 AE से  ३१

 PEUG

 तक
 तीनों  सेवायों  से  २५३४  पदाधिकारियों  को  कार्यमुक्त किया  गया  ।

 Ro  |

 किसी  भी  नियमित  पदाधिकारी  जिसने  अनुमति  सैनिक  नौकरी  के

 लिये  श्रावेदन-पत्र  देने
 की

 अनुमति  रोकी  नहीं  गयी
 ।

 सशस्त्र  सैनिकों  के  नियमित  कमीशन-प्राप्त

 पदाधिकारियों को  नियमानुकूल  सैनिक  नौकरियों  के  आवेदन-पत्र  देने  की  अनुमति

 नहीं दी  जाती  ।

 म्रंग्रजी



 QENE  21933.0 ३

 झ्रध्यापकों का  प्रशिक्षण

 श्री  राम  कृष्ण  :
 1१३०२

 {  श्री  मीडिया  गौड़ा  :  .

 कया  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  डिग्री  शर  डिप्लोमा-प्राप्त  अ्रध्यापकों  बहु
 प्रयोजनीय  कौर  जूनियर  टेकनिकल  स्कूलों  के  लिये  प्रशिक्षण  देने  की  योजना  का  अ्रंतिम  निश्चय  कर

 लिया  गया  है  ;  कौर

 यदि  तो  योजना  की  मुख्य  मुख्य  बातें  क्या

 शिक्षा  उपमंत्री  स०  Ato  कौर  गयी  जानकारी  का  एक

 विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  परिद्षिष्ट  ११,  wa  संख्या  १४५]

 सेना  में  ्रस्पुद्यता

 १३०३.  श्री  बाल्मीकी :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  सेना  से  अस्पृश्यता  का  निकला  करने  के  लिये  कया  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  ;

 क्या  सरकार  भारतीय  सेना  में  भ्रनुसूचित  जातियों  श्र  भ्रनुसूचित  ख़ादिम  जातियों

 की  संख्या  में  वृद्धि  करने  के  लिये  कुछ  सक्रिय  कार्यवाही  कर  रही  है  ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  :
 सशस्त्र  बल  में  श्रस्पृद्यता  नहीं  है  कौर  इस

 लिये  इसके  निवारण  करने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 भर्ती  करने  वाले  कर्मचारीगण  को  हिदायत  कर  दी  गई  है  कि  इस  बात  का

 तरह  ध्यान  रखें
 कि

 सभी  बातें  समान  होने  शभ्रनुसुचित  जाति  अनुसूचित  शभ्रादिम  जाति  के
 लोगों  को  तरजीह  दी  जाय  ।

 पंजीबद्ध  विदेशी

 1१३०४.  श्री  दी०  चं०
 फार्मा

 :
 क्या  गृह-काले  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे
 कि  :

 2eNE  में  अभी  तक  भारत  में  कुल  कितने  विदेशियों  के  नाम  पंजीबद्ध हो  चुके

 हरी
 ए

 वे  किन-किन  देशों  के  रहने  वालें  हैं
 ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री  :  शर
 जैसा

 कि  श्री  कृष्णा चार यं

 जोशी के  ८  PENG  के  भ्र तारांकित संख्या  Yow  के  उत्तर  में  बताया  गया  वर्ष  PEUG

 की  जानकारी उपलब्ध  नहीं  gays  में  पंजीबद्ध  विदेशियों  का  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा

 जाता  हैं  ।  |  देखिये  परिशिष्ट  ११,  श्रतुबन्ध  संख्या  १६]

 सीमा gen  विभाग

 1१३०४.  श्री  दी०  do  जमा  क्या  वित्त  मंत्री  लोक  सभा  पटल  पर  एक  विवरण  रखने

 की  कृपा  करेंगे  जिसमें  बताया  गया  हो  कि
 :

 (  ी  )  ्  as 6
 की

 safer  में  सीमा  शुल्क  विभाग  के
 पदाधिकारियों

 के  विरूद्ध  भ्रष्टाचार

 की
 कितनी  शिकायतें  प्राप्त  हुई  at

 मूल  अंग्रेजी  में
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 2EUy

 शिकायतों  के  कितने  मामलों
 की

 ae  तक  जांच  की  जा  चुकी  है
 भर

 अंतिम  निर्णय
 किया जा  चुका  है  ;  ak

 इन  शिकायतों  के  फलस्वरूप  कितने  पदाधिकारियों  को  दंड  दिया  गया  था
 ?

 राजस्व  श्र
 प्रतिरक्षा

 व्यय  मंत्री  अ०  चं०  से  सभा  पटल  पर  एक

 विवरण  रखा  जाता  [  देखिये  परिशिष्ट  ११,  अनुबन्ध  संख्या  १७

 सेनिक  प्रशिक्षण

 1१३०६.  श्री  जयपाल fag:  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 हमारी  सदस्य  sara  के  कर्मचारियों  द्वारा  प्रशिक्षण  प्रयोजनों  के  लिये  कितने  देशों
 की  सहायता की  जाती  है

 कर्मचारियों  को  किन  निर्धनों  ate  शर्तों  पर  उधार  दिया  जाता  हैं  या  प्रतिनियुक्त

 किया  जाता  है  ;  कौर

 उन  देशों  में  इन  उधार  दिये  गये  या  प्रतिनियुक्त  किये  गये  कर्मचारियों पर  किस

 प्राधिकार  द्वारा  नियन्त्रण  रखा  जाता  है
 ?

 प्रतिरक्षा  संगठन  मंत्री  तीन  ।

 भारत  में  जो  सामान्य  वेतन  तथा  भत्ते  मिलते  हैं
 उन

 के  ~ eT  कर्मचारियों  को  उचित

 प्रतीक  नात्मक  भत्ता  और  विदेश  में  छुट्टी  तथा  यात्रा  के  मामले
 में  कुछ  रियायतें  भी  मिलती

 हे  ।

 वे  संबंधित  सेवा  मुख्यालय  के  समस्त  प्राधिकार  अपनी  सेवा  के  श्रनुदासिक  नियमों
 के  प्रधान  चले  ्य ्य प्रात ६  ।

 दस्तक च्

 ~

 1१३०७.  st  रघुनाथ  सिह
 :

 क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  भारत  में

 PEYY—UE  की  अवधि  में  विभिन्न  भाषाओं
 में

 कुल  कितनी  पुस्तकें  प्रकाशित  की  गई  हैं
 ?

 दिक्षा  उपमंत्री  Ao  Ato  जानकारी  एकत्रित  की  जा  रही  है  ate  यथा

 समय  उसे  सभा  पटल  पर  रख  दिया  जायेगा  ।

 तम्बाकू

 1१३०८  श्री  दी०  चे  फार्मा  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (  ि  |
 r

 )  हा
 दिग

 Ee

 सा

 से  जाद  क

 ee

 ee

 कितनी  भूमि  पर  तंबाकू  की  खेती  की  गई ;

 र तंबाक् इन वर्षों  ge  ar  पर  TTS  eh  दारा  कूल  नियमी  रकम  प्रत

 g
 =

 थी

 राजस्व
 शर  प्रतिरक्षा

 व्यय  मंत्री
 ८." ह ५  चं०

 :
 कौर

 पटल  पर  एक  विवरण
 रखा  जाता

 जिसमें
 अपेक्षित  जानकारी

 दी
 गई  परिशिष्ट

 ११,  शतुबन्ध  संख्या  १८]

 मूल  हि अंग्रेजी  में



 2eXs  लिखित  उत्तर  CER

 सीमा  शुल्क  विभाग

 1१३०८.  श्री  दी०  चं०  शर्मा  :  वित्त  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सीमा  शल्क  विभाग  में  PEYC—YY  पर  १९५५-५६  के  वर्षों  में  अनुसूचित  जातियों

 ar  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  के  सदस्यों  के  लिये  कितने  पद  सुरक्षित  रखे  गये  थे  ;  प्रौढ़

 उस  ग्रन्थि  में  उन्हें  कितने  पदों  पर  नियुक्त  किया  गया  था
 ?

 ate  प्रतिरक्षा  व्यय  मंत्री  न  (५  :  तथा  जानकारी
 ~

 एकत्रित  की  जा  रही  है  श्र  यथा  शीघ्र  उसे  सभा-पटल  पर  रख  जायगा  |

 बिहार  में  भूमि  aaa

 1१३१०.  श्री  झूलन  सिंह
 :

 क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  साबया  के  हवाई  भ्रट्डे  के  लिये  जो  भूमि  स्थायी  रुप  से  भ्रमित  की  गई

 थी  उसके  संबंध  में  बारह  ag  से  प्रतीक  समय  से  जिला  सरन  के  मीरगंज थाने  में  बरहे या

 कौर  भ्रमण  गावों  में  किसानों  से  wa  तक  किराया  लिया  जाता  रहा  है  कौर  प्रभी  भी  लिया  जा  रहा  है

 यदि  तो  इसके  कारण  क्यां  है  ;

 उन  ज़मीनों  के  लिये  जो  प्रतिकर  राशि  थी  उसकी  एक  काफ़ी  बड़ी  रकम

 कभी  तक  सरकार  के  ही  पास  है  ;

 यदि  तो  राशि  वितरण  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाहियां  करने  का  प्रस्ताव  है
 ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  :  माननीय  सदस्य  द्वारा  कही  गई  बात

 सरकार को  मालूम  नही  है  ।  यदि  कोई  शिकायत  है  तो  उसे  बिहार  सरकार  या  ज़िले  के  कलक्टर

 को  भेजा  जाना  चाहिये  ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 नही ं।

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता
 ।

 कर्नाटक  ate
 मंसूर

 में  शिलालेखों  की  सूची

 श्री  मीडिया  गौडा  :
 शिक्षा  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 :

 क्या  पुरातत्व  विद्या  संबंधी  केन्द्रीय  मंत्रणा  समिति  द्वारा  दी  गई  सिफ़ारिशों  के  भ्रनुसार

 कर्नाटक  ate  मैसूर  में  दिलालेखों  की  कोई  समेकित  स्थान वृत  संबंधी  सूची  तैयार  की  गई  है
 ;

 यदि  तो  क्या  उसे  प्रकाशित  किया  गया  है  ;  शौर

 यदि  तो  कारण  क्या  है
 ?

 दिक्षा  उपमंत्री  Ho  सो०
 :

 जी  नहीं

 seq  उत्पन्न  नहीं  होता
 ।

 भारतीय  शिलालेखों  की  एक  समेकित  सूची  तैयार  करने  के  संबंध  में  यथा  समय  कर्नाटक

 र  मैसूर
 में  स्थान वृत्त  संबंधी

 शिलालेखों  की  सूचियों  के
 के  प्रश्न  पर  भी  कार्यवाही की
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 सहायक  सेना  छात्र  दल  शिविर

 1१३१२.  श्री  सादिया  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  geyy—

 ५६  में  प्रत्येक  सहायक  सेना  छात्र  दल  शिविर  में  कितना  प्राक् कलित  कार्य  किया  गया  था  तथा  प्रशिक्षण

 गया

 संगठन  मंत्री  :
 सभा  पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता

 परिददिस्ट  g  १,  अनुबन्ध  संख्या  १९]

 पुरातत्व  संबंधी  शिष्ट  मंडल

 इकबाल  fag:
 १३१२

 ९  सरदार  :

 कया  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  विदेशों  को  पुरातत्व  संबंधी  शिष्टमंडल  भेजने  की

 एक  योजना है  ;  कौर

 यदि  तो  उन  देशों  के  नाम
 कया  हें  प्रौढ़  इस  संबंध  में  कार्यक्रम  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 दिक्षा  उपमंत्री
 स०  मो०

 :  नहीं ।

 प्रश्न  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 पंजाब  कौर  पेप्सू  में  महिला  कल्याण

 सरदार  इकबाल  सिंह
 :

 1१३१४.  सरदार  श्रकरपुरो :

 क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  सामाजिक  कल्याण  ने  PENE—UO FH के

 लिये  पंजाब  कौर  पैप्सू  में  कल्याण  के  लिये  निम्न  मदों  के  भ्रन्तगंत
 जो

 विस्तृत  योजना  बनाई  वह  क्या
 ac

 (१  ग्राम सेविकाओं के  प्रशिक्षण  के  लिये  कितने  प्रशिक्षण  केन्द्र  चलाये  जायेंगे  ;

 (२  )  इन  प्रशिक्षण केन्द्रों  में  कितने  अध्यापक  रखे  जायेंगे  उनका  बेसन-क्रम  क्या  होगा  ;

 (3)  गांवों  में  कितनी  कल्याण  विस्तार  परियोजनाओं  चलाई  जायेंगी  श्र  उनमें  से  प्रत्येक

 के  लिये  कितना  धन  दिया  जायेगा  ;

 (४)  ग्राम  सेविकाओं  को  इन  केन्द्रों  में  कितना  वेतन  ate  भत्ता  दिया  जाता है  ;  कौर

 (५)  जिला  संयोजकों  को  कितना  मानदेय  भ्र  भत्ता  दिया  जाता  है
 ?

 दिक्षा  उपमंत्री  (  डा०  सौ  :

 g (2)
 पंजाब

 g

 मूल ८७  अंग्रेजी  में
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 (२)  अपेक्षित  जानकारी  एकत्रित  की  जा  रही  है  झ्र  यथाशी  सभा-पटल  पर  रखी  जायेगी  ।

 (३)  पंजाब  २६

 पेप्सू  १

 एक  कल्याण  विस्तार  परियोजना  पर  पांच  वर्षों  के  लि  प्नातवष  अदावत  व्यय  अमानत
 २९,४८०  रु०  प्रौढ़  श्रनावतंक व्यय  २०,०००  रु०

 होता है  I

 (¥)  पंजाब  प्र  o—3—Fo—-¥—2oo  Bo

 aha
 |

 Yo—3-—sGo  Ro

 तथा  ऐसे  अन्य  भत्ते  जो  संबंधित  सरकारों  के  उतना  ही  वेतन  पाने  वाले  व्यक्तियों  को

 मिलते  हैं

 (५)  जिला  प्रायोजकों
 को

 कोई
 मानदेय  नहीं  दिया  जाता  है  किन्तु  यदि  वे  एक  परियोजना

 की  निगरानी  करते हें  तो  वे  सरकारी  कार्य  से  सम्बन्धित  खर्चे  के--व्यय  को  ६००  रुपये  वार्षिक  से

 अधिक  नहीं  होना  चाहिये--पुनः  भुगतान

 ह  गावा  कर  सकते

 प्रत्येक  अतिरिक्त  परियोजना

 के  लिये  उन्हें  २००  रुपये  afar

 भारतीय  समवाय  अधिनियम  का

 इकबाल  fag

 श्रकरपुरी
 TRB

 ५  सरदार

 क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पंजाब  कौर  पेप्सू  में  भारतीय  समवाय  अधिनियम
 के

 aes  इस  समय  कितने  समवायों

 के  कार्य  सरकारी  निरीक्षकों  के  द्वारा  जांच की  जा  रही

 क्या  इन  निरीक्षकों  के  द्वारा  कोई  प्रतिवेदन प्रस्तुत  किया  गया  कौर

 उक्त  निरक्षक  किस  के  area  से  नियुक्त  किये  जाते हैं  ?

 कौर  सैनिक  व्यय  मंत्री  2 ०.  बच्

 चार  मामलों में  निरीक्षकों  ने  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया हूं  ।

 उक्त  सभी  मामलों  में  निरीक्षकों  को  भारतीय  समवाय  अधिनियम  १९१३ की  धारा

 १३७ (  के  अधीन  समवायों  के  पंजीयक  द्वारा  प्रस्तुत  प्रतिवेदन  के  आधार  पर  नियुक्त  किया

 गया है  ।

 तेल  बोधन  का  कारखाना

 1१३१६
 श्री  देवेन्द्र नाथ  सर्मा

 श्री  farina  किलिंग

 क्या  प्राकृतिक  संसाधन कौर  वैज्ञानिक  मंत्री  ३  CEU H को  पूछे गये  तारांकित

 संख्या  ६९७  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 नहर कटिया

 क्षत्र

 म  बिना  विशेष  शर्तों  पर  भ्राता  तेल  समवाय  को  तेल  को  खोजने

 की  अ्रनज्ञप्ति  दी  गई

 क्या  तेल
 खोजने

 की  अनुज्ञप्ति मंजूर  करने  नया
 तेल  शोधक

 कारखाना
 खोल

 ने
 में  रिसाव  की  सरकार  से  भी

 परामर्श  किया  गया  हैँ
 ?

 मूल  प्रंग्रेजी
 में



 १७३८  लिखित  उत्तर  ४  Feug

 प्राकृतिक  संसाधन  मंत्री  के०  दे०
 (  भ्रपेक्षित  सूचना

 वाला
 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  परिशिष्ट  ११  +  अनुबन्ध  संख़्या  २०]

 श्रीसीता  क्षेत्रों में  शिक्षा

 1१३१७.  श्री  हेमराज :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  अनुसूचित  क्षेत्रों  के  विद्यार्थी  दिक्षा  संस्थानों  में  निःशुल्क  शिक्षा

 प्राप्त  करने  के  अ्रधिकारी

 क्या  यह  सच  है  कि  लाहौल  कौर  स्पिति  (  के  अनुसूचित  क्षेत्रों
 के

 विद्यार्थियों
 शल्क  जाता हू

 यदि  तो  उसका  कारण  क्या  है

 उपमंत्री  Ho  सो०
 :

 ६
 (a

 )  झपने  क्षेत्रों  के  मामले  को  राज्य  सरकारें

 ही  निर्णय करती  हैं  ।

 नहीं  ।

 प्रशन  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 नोटों  का  चोरी  से  लाना  ले  जाना

 १३१८.  श्री  रघुनाथ  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ae

 से  श्री तक  भारतीय  नोटों  के  चोरी  से  पाकिस्तान ले  जाने  के  कितने  मामले  पकड़े  गये  हैं  कौर इस

 बारे में  कितने  व्यक्तियों को  गिरफ्तार  किया  गया  है  ?

 राजस्व  कौर  प्रतिरक्षा व्यय  मंत्री  म्  ६ हू ५  :
 जनवरी  १९४५६

 से  ३१  जुलाई

 १€५६  भारतीय  नोटों  के  चोरी  छिपे  पाकिस्तान  लें  जाने  के  प्रयत्न  के  १४२  मामलों का  पता

 लगा
 ।  इस  सम्बन्ध  में  कोई  गिरफ्तारी  नहीं  हुई

 ।

 सुरंग  हटानेवाले  जहाज  (  माइन स्वीपर

 १३१९.  श्री  रघुनाथ  क्या  प्रतिरक्षा
 मंत्री

 यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या

 यह  सच

 है  कि
 भारतीय  नौ-सेना

 को  सुदूर  बनाने  के  लिये  चार  सुरंग  हटाने  वाले  जहाज  दो

 जहाज  खरीदे  जा  रहे  हें  ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  मजीठिया :  भारतीय  नौसेना  के  लिये  कुछ  सुरंगें  हटाने

 वाले  जहाज  प्राप्त  किये  जा  रहे  हैं  ।  इनमें  से  चार  तटीय  हटाने  वाले  जू  ि

 अभी  wal
 य०  के०

 में  आयुक्त  किये गये  sae  भारतीय  समुद्रसीमा  में  जल्दी  ही  पहुंच  जायेंगे
 ।

 दो  जहाजों  के
 १९५७  में  शामिल  होने  की  ara  है

 ।

 पश्चिम  बंगाल  में  तेल  की  खोज

 १३२०.  ite  व०  ato
 सोनिया

 :  क्या  प्राकृतिक  संसाधन  कौर  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 पंचम  बंगाल  के  क्षत्रों  में  तेल  की  खोज  करने  के  लिये  स्टैण्ड  कम्पनी
 के  साथ  जो  करार  किया  गया  है  उसकी  मुख्य  शर्तें क्या  झर

 क्या  करार की  एक  प्रति  संसद  पुस्तकालय  में  रख  दी  गयी  है
 ?

 प्राकृतिक  संसाधन  मंत्री
 के०

 दे०  (*)  तथा तथा  इस  जानकारी को

 प्रकट  करना  जन  साधारण  के  हित  में

 मूल  भ्रंग्रेजी में



 ¥  PEUS  लिखित  उत्तर  PORE

 टेक्निकल  अध्यापकों  के  वेतन

 १३२१.  श्री  ख०  च०  सोनिया :  कया  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या
 यह  सच  है

 की
 हल  भारतीय  टेक्निकल  शिक्षा  परिषद्  की  समन्वय  समिति  नें

 टेक्निकल  संस्थापको ंमें  भिन्न-भिन्न  श्रेणियों  के  अध्यापकों  के  लिये  भिन्न  भिन्न  वेतन-मान  निश्चित

 किये हैं  ;

 यदि  तो  इन  बेसन-मानों  का  ब्योरा  कया

 क्या  सरकार  इन वेतन-मानों  को  लागू  करने  के
 लिये

 उन  सभी
 संस्थाओं

 को  कुछ
 विशेष  शानदार देना  चाहती

 यदि हां तो  कुल  कितनी  तथा  प्रत्येक  संस्था  को  अलग-प्रलय  कितनी  राशि  दी

 1

 इस  अनुदान से  कुल  कितनी  संस्थायें  लाभान्वित  होंगी
 ?

 शिक्षा  उपमंत्री  का०  ला०  श्री साली )  :  शर  समन्वय  समिति

 टेक्निकल  dena  के  अध्यापकों  के  वेतन-मान  के  प्रश्न  का  फिर  से  परीक्षण  कर  रही  है  और  अन्तिम
 सिफारिशें  ait तक  नहीं  are  हैं

 समिति  की  अन्तिम  सिफारिशें  प्राप्त  होने  पर  इस  विषय  पर  विचार  किया  जायेगा  ।

 श्र  wer  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 जोवन  बीमा  निगम

 1१३२२  श्री  वोडका  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  जीवन  बीमा  निगम की  ज्येष्ठ  सेवा  समिति ने  देश  के  विभिन्न  महत्वपूर्ण  केन्द्रों

 में  निर्माण  का  कार्य  समाप्त  कर  दिया  कौर

 यदि  तो  क्या  समिति  ने  भ्र पना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया  है
 ?

 प्रौढ़  सैनिक  व्यय  मंत्री  ०  चं०  नहीं  |

 seq  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 अ्रनसचित  जातियों  इत्यादि  के  लिये  छात्र  त्तियों

 1१३२३.  श्री  भ्रच्युतन :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 ख़ादिम  जातियों  तथा  wer  पिछड़े PEN  में  अनुसूचित

 वर्गों के  छात्रवृत्ति  बोर्ड के  पास  विभिन्न  वर्गों के  विद्यार्थियों  से  राज्यवार  कुल  कितने  आवेदन  पत्र

 प्राप्त  कौर

 चुनाव  कब  समाप्त  हो  जायेगा  ait  वितरण  कब  से  प्रारम्भ होगा  ?

 दिक्षा  उपमंत्री  स०  [Yo  सभा  पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता  हैं

 परिशिष्ट  ११,  अनुबन्ध  संख्या  २१]

 फरवरी  gays  में  यह  निचय  किया  गया  था  कि  ZEYEK  के  दौरान  में  अनु

 जातियों
 अदीम  जातियों  के  सभी  उपयुक्त  विद्यार्थियों  को  छात्रवृत्ति  दे  दी  नाथ  तथा

 अप्रेल-मई  १९५६  में  संस्थाओं को  दिक्षा  का  सत्र  प्रारम्भ  होने  के  चार  महीने  तक  के  लिये  *

 राशि  देने  के  लिये  धन  भी  दे  दिया  गया  था  ।

 छात्रवृत्ति के  लिये  अरन्य  पिछड़े  वर्गों
 के

 विद्यार्थियों  का
 चुनाव  निकट  भविष्य  में

 कर  लिया

 जायेगा
 ।

 भुगतान  तदुपरांत  किये

 or  भ्रंग्रेजी  में
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 राजस्थान  में  लोहे  की  खान

 ३
 Rv. nN  श्री  ह०  रा

 To
 क्या  प्राकृतिक  संसाधन

 पौर  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  यह  बताने
 कि  कृपा क करेंगे कि

 ~
 क्या  यह  सच  है

 कि  राजस्थान  के
 भीलवाड़ा  जिले में  ae  की  एक  खान चाल

 यदि
 तो

 वर्ष
 में  यहां कुल  कितना  लोहा  निकाला जाता  है  क्या  सरकार

 तय
 में

 उसको
 विकसित  करने  के  लिये  कोई  योजना बना  रही  है  ?

 प्राकृतिक  संसाधन  मंत्री  ao  दे०
 :  तथा  marr

 जानकारी  एकत्रित  की  जा  रही  है  प्राप्त  होने  पर  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  की  जायेगी  ।

 त्रावणकोर  विश्वविद्यालय

 २४

 श्री  मैथ्यू  :  कया  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  हैं  कि  त्रावणकोर  विश्वविद्यालय  अध्यापक  संघ  की  श्र  से  एक  ऐसा

 अभ्यावेदन  प्राप्त  gat  है  कि  यदि  प्रोफेसर  का  वेतन  विश्वविद्यालय  झ्रनुदान  भ्रायोगਂ  द्वारा  उल्लिखित

 राशि  तक  नहीं  बढ़ाया  जा  सकता  तो  उसे  अ्रधिकतम  १०००  रुपया  मासिक कर  दिया

 कौर

 क्या  यह  प्रार्थना  सरकार  के  विचाराधीन हे  ?

 उपमंत्री  स०  Ato  )  नहीं नहीं  |

 set  उत्पन्न नहीं  होता  |

 होने

 रद  श्री  लक्ष्मेय्या  :  कया  प्राकृतिक  संसाधन  और  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  सरकार  को  यह  ज्ञात  हूँ  कि  aie  राज्य  के  वज्ञाकरूर
 उसके  आसपास

 वर्षा ऋतु  में  प्रत्येक  वर्ष  बहुत  से  हीरे  पाये  जाते

 क्या  सरकार  इस  सारे  क्षेत्र  का  विस्तृत  सर्वेक्षण  करने  का  विचार कर  रही  है
 ?

 प्राकृतिक  संसाधन  मंत्री  के०  दे०  मालवीय )  वर्षा  ऋतु  के  बाद  वज्ञाकरूर

 से  कभी  कभी  हीरे  मिलने
 की  सूचना  प्राप्त हुई  है

 १९५६-५७
 के  क्षेत्रीय

 सत्र
 में  भारत  के  भूतत्वीय सर्वेक्षण  द्वारा  उस  क्षेत्र का  विस्तृत

 परीक्षण  करने का

 बिहार  उत्तर  प्रदेश  सोमा

 १३२७.  श्री  Wo  ato  fag  :  क्या  गृह-किये  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे कि

 क्या  गंग-बरार  कौर  गंग-शिकस्त  की  सीमा  निर्धारित  कर  लिय  जान  के  समान  ही

 केन्द्रीय  सरकार  उत्तर
 प्रदेश

 के  बलिया  जिले  are  बिहार  के  aver
 जिले

 के
 WRT

 को भी  निबटा देना  चाहती  atk

 ग्रंग्रेजी में में
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 (२)  श्री  वी०  सी ०  केशव  राब

 (3)  श्रीमती  के०  भारती

 (¥)  डा०  एन०  एस०  हार्डीकर

 (५)  डा०  डब्ल्यू०  एस०  बालिग

 श्री  बी०  के०  मुकर्जी (९)

 (७)  श्री  अख्तर  हुसैन

 (८)  श्री  एम०  एच०  एस०  निहाल  सिंह

 (&)  श्री  भगीरथ  महापात्र

 (१०)  दाह  मुहम्मद उमेर

 (22)  Sto  ए०  करार  वाडिया

 (१२)  डा०  रघवीर fag

 ३)  श्री  किशन  चन्द

 (१४)  श्री  एम०  गोविन्दन  नायर

 (१५)  श्री  वी०  के ०  ढंगे  ।

 SS

 गर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकत्पों  संम्बन्धी  समिति

 इकसठवाँ  प्रतिवेदन

 हुक्म  fag  में  गर  सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा

 संकल्पों  सम्बन्धी  समिति  का  इकसठवां  प्रतिवेदन  उपस्थापित  करता  हूं
 ।

 तट

 संविधान  विधेयक

 तथा  भारी  उद्योग  मंत्री  गो०
 व०

 में  प्रस्ताव करता

 भारत  के  संविधान  में  भ्र ौर  प्राग
 संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर

 संयुक्त  समिति

 द्वारा  प्रतिवेदित  रूप  विचार  किया  जाये  ह

 मुझे  संविधान  संशोधन  )  विधेयक  को  संयुक्त  समिति
 को

 सौंपने  के
 प्रस्ताव  को

 सभा
 में

 प्रस्तुत  करने  का  सौभाग्य
 प्राप्त  था  तथा  मेंने उस  समय  बताया  था  कि  यह  विधेयक  at

 प्रकार  बनाया  गया  है  जिससे  राज्य  पुनर्गठन  आयोग के  प्रस्तावों  को  क्रियान्वित किया  जा  सके  ।

 उच्च
 उच्च  न्यायालयों

 के
 उनके  वेतनों

 तथा  तदर्थ
 न्यायाधीशों

 की
 नियुक्ति

 सम्बन्धी  उपबन्धों  के  कुछ  मासले  थे  तथा  विधेयक  में  अनुसूचियों  की  प्रविष्टियों  के  कुछ  संशोधन

 परन्तु यह  सब  मामले  छोटे  छोटे थे

 संयुक्त
 शक्तिशाली थी  |  उसमें  Yo  से  प्रतीक  माननीय  सदस्य  थे  जो  दोनों

 संभागों

 का  प्रतिनिधित्व  करते  थे  तथा  संयुक्त  समिति
 में  कुछ  बड़े  प्रसिद्ध  ब्यक्ति  सम्मिलित  किये

 गये
 थे  ।

 विधेयक  की
 पूर्णतया  जांच

 की
 गई  थी

 ।  वहां  उसका  पुनरीक्षण  किया  गया  था  तथा  यह
 संशोधित

 रूप में  सभा
 में  वापस  पाया  हैं

 |  जैसा  कि  समिति  के  एक प्रसिद्ध  सदस्य ने  कहा  इसमें  मूल

 विधेयक  से  बहुत
 सुधार  हुये  हैं

 ।

 अंग्रेजी  में
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 में  यह  भी  कह  देना  चाहता हूं  कि  विधेयक  को  aa  समिति  की  सर्वसम्मति  प्राप्त  यदि

 अ्राष  संलग्न  टिप्पणियों  को  देखें  तो  विदित  होगा कि  मुख्य  खण्डों  को  कहीं से  भी  नहीं  छेड़ा  गया

 हैं  तथा  जो  सुझाव  दिये  गये  हें  उनसे  विधेयक  के
 ढांचे

 पर  कोई  प्रसर  नहीं  पड़ा  है  ।  इसलिये  में

 जो  कुछ  सभा  के  समक्ष  प्र
 कर  रहा  वह  एक  सर्वसम्मत  विधेयक  हैं  क्योंकि  एक  प्रकार

 सभा  के  सभी  दलों  के  प्रतिनिधियों  ने  अपनी  स्वीकृति  इसे  दे  दी  है  ।  इस  विधेयक  के  पुरःस्थापित

 होने  के  राज्य  पुनगठन  विधेयक
 तथा  बंगाल  तथा  बिहार  पुनर्गठन  विधेयक  पारित  हो

 श्री  इस  विधेयक  के  पारित  हो  जाने  के  राज्य  पुनर्गठन  योजना  लागू  होने  के  लियें

 हो  जायेगी  |  मुझे  प्रसन्नता ह  कि  योजना के  भ्रान्ति  रूप  का  तथा  जिस प्रकार यह  विधेयक  में

 रख  उसका  देश  के  सभी वर्गों  ने
 स्वागत  किया  है  |  एक  राज्य  में  कुछ  थोड़ी  सी  गड़बड़ी

 हुई  थी  परतु  अबू  मामलों  का  श्र  स्पष्टीकरण  किया  गया  तो  यह  पारित  कर  दिया  गया  तथा  मैं

 ara  करता हूं  कि  सभी  समुदाय  तथा  सभी  राज्य  सहयोग  की  हमारी  कपिल का  अनुसमर्थन

 करेंगे  ।

 इस  विधेयक  के  पुरःस्थापित  होने  के  पश्चात्  से  इसमें  कुछ  महत्त्वपूर्ण  परिवर्तन  किये  गये

 इस  विधेयक  में  हमने  गुजरात  तथा  तीन  एककों  की  व्यवस्था  की  है  |  बम्बई
 a

 को  एक  क्षेत्र  के  रुप  में  रखा  गया  था  तथा  महाराष्ट्र  कौर  गुजरात  स्वायत्तशासी  राज्य  बनाये

 गय ेथे  ।  सभा  के  माननीय  सदस्यों  द्वारा  किये  गये  निर्णय  wa  द्विभाषाभाषी बम्बई  राज्य

 बनेंगा  |  इस  प्रकार  इन  राज्यों  से  इस  विधेयक  के  उपबन्धों  में  कुछ  संशोधन  करना

 पड़ेगा  |

 इसी  बंगाल तथा  बिहार  के  सम्बन्ध में  हमने
 विधेयक

 में  उन  क्षेत्रों  को  रखा था  जो

 बिहार-बंगाल  विधेयक  के  पारित  होने  से  ga  सम्मिलित  कर  दिये  गये  थे  ।  उस  सम्बन्ध  में  भी  कुद

 परिवर्तन  किये  जायेंगे  ।

 परिणाम  यह होगा कि  xa  देना में  १४  पूर्ण  राज्य  होंगे तथा  इन  में  €८  प्रतिशत  से  aha

 ब्यक्ति  रहने  |  इसके  अतिरिक्त  चार  प्रदेश  तथा  दो  द्वीप  समूह  अन्दमान  तथा  निकोबार  शर

 लक्का दीप  तथा  माल
 दीप  हें  ।  चर  हिमाचल  मनीपुर  तथा  त्रिपुरा  इस

 प्रकार  यह  ढांचा  भली  भांति  तैयार  किया  गया है  |  हमें  भ्रामक हैं  कि  राज्य  १  नवम्बर  को  काय

 करनें  ATT  |  मूल  योजना के  श्रतुसार  वह  १  भ्रक्तूबर  को  बनने
 थे  ।  परन्तु  कुछ  कठिनाइयों तथा

 विचारों  के  सभा  ने  प्रारंभिक  कार्य  तथा  तैयारी  के  लिये  एक  मास  को  भ्र वधि  कौर  बढ़ा  दी

 इस  प्रकर जहां  तक  राज्यों का  सम्बन्ध  हैं  वह  १  नवम्बर को  प्रारम्भ  होंगे  ।

 राज्यों  के  इस  पुनर्गठन  तथा  PEK?  की  जन  गणना  के  परिणामस्वरूप  राज्य-सभा  के  सदस्यों

 की  संख्या  बढ़  जपेगी  |  यह  २०७  से  २२०  कर  दी  जायेगी  ।  उसी  प्रकार  लोक-सभा  यद्यपि  प्रत्येक

 राज्य  का  कोटा  नहीं  बढ़ाया  गया  ह  तथापि  कल  संख्या  ५०१  हो  इनमें  से  मेरे  विचार

 से  १४  सदस्य  केन्द्रीय  प्रशासित  क्षेत्रों  से  जायेंगे  ।

 केन्द्र  द्वारा  प्रशासित  क्षेत्रों  के  संबंध  में  इस  विधेयक  के  तत्संबंधी  खंड  का  दो  प्रकार  से  संशोधन

 तथा  सुधार  किया  गया  है
 ।

 पहला  यह  है
 कि

 इन  क्षेत्रों  के  राष्ट्रपति  द्वारा  प्रशासित किये  जाने  के

 लिये  जो  भी  नियम  बनाये  जायेंगे  वे  संसद्  द्वारा  बनाई  गई  एतदुविषयक  विधि
 के

 भ्रमित  होंगे  ।  मूल

 विधेयक  में  राष्ट्रपति  के  क्षेत्राधिकार  waar  प्राधिकार  को  सीमित  करने  वाला  ऐसा  कोई  प्रतिबन्ध

 नहीं था  ।  इसके  विपरीत  मूल  विधेयक  में  एक  ऐसा  खंड  था  जिसमें  यह  उपबंधित था  कि

 इन  सब  क्षेत्रों  म  राष्ट्रपति को  स्वतः  नियम  बनाने  का  अधिकार  होगा  यदि  ऑ्रावश्यक  sar

 वह  इस  सम्बन्ध  में  संसद्  द्वारा  पारित  विधि  का  भी  संशोधन  कर  सकेंगे
 |

 इन  क्षेत्रों  में  बंबई  भी  एक

 प्रदेश  के  रुप  में  सम्मिलित था  ।  श्री  इस  खंड  का  ऋण  रूपेण  सुधार  कर  दिया  गया  है
 ।  a

 पति  की  नियम  बनाने  की  शक्ति  कंवल  चार  क्षेत्रों  तक  ही  सीमित  कर  दी  गई  है  ;  बल्कि में  कहूंगा
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 lafsa  ato  qo

 शक्ति  केवल  दो  क्षेत्रों  तक  ही  सीमित  लक्षद्वीप  शर  मालद्वीप  तथा  कौर

 निकोबार ।  जहां  तक  अन्य  क्षेत्रों  का  संबंध  है  उनके  बारे  में  संसद  को  भी  विधान  बनाने  का  अ्रधिकार

 होगा  |

 इन  क्षेत्रों  के  प्रशासन  के
 संबंध

 में  जानने  के  लिये  लोगों  को  कुछ  उत्सुकता सी  रही  यह

 स्वाभाविक भी  थी  ।  हमें  इस  मामले  पर  aaa  निश्चयों  के  age  विशद  विचार  करने  की  आवश्यकता
 थी  ।  में  एक  युक्तियुक्त  सीमा  तक  इन  प्रदेशों  की  सदस्यों  का  प्रबन्ध  वहां  के  लोगों  की  इच्छाओं
 के  अनुसार  ही  करना  चाहता  में  ने  इनमें  से  प्रत्येक  इलाके  करे  लियें

 एक  प्रकार  की  स्थाई  समिति  बनाई  भ्रमणा  ome  श्राप  चाहें  तो  उसे  स

 समिति भी  कह  सकते  हें  ।  यह  सलाहकार  समिति  वहां  के  कार्यों  के  लिये  नियुक्त किये  गंध कमतरी
 की

 विधान  संबंधी  मामलों  में  सहायता  करेगी  ।  इन  क्षेत्रों  के  बजट  तथा  अन्य  होती  सम्बन्धी  विधेयक

 संसद्  द्वारा  ही  पारित  किये  जायेंगे
 ।

 इन  केन्द्र  द्वारा  प्रशासित  क्षेत्रों  से  संसद्  में
 sas

 वाले  सदस्यों
 की  संख्या भी  बढ़ा  दी  गई  है  |  क्योंकि  जब  संसद्  को  उनके  मामलों  में  विधान  बनाने  का  प्रिन्ट

 अधिकार  दे  दिया  गया  है  इसलिये  ऐसा  किया  गया  श्रब  उन  क्षेत्रों  के
 सभी

 मामलों  का  निदेशन

 संसद्  द्वारा  ही  होगा
 |

 लोक-सभा  में  दिल्ली
 के

 सदस्यों
 की  संख्या  चार  से  बढ़ा  कर  पांच

 कर  दी  गई  है  कौर  राज्य-सभा  में  एक  से  तीन  ।  इस  प्रकार  कुल  मिलाकर  भ  के  स्थान  पर  अरब  संसद

 में  दिल्ली  के
 ८

 सदस्य  हो  जायेंगे  ।  इसी  प्रकार  हिमाचल  प्रदेश  के  लोक-सभा  में  तीन  के  स्थान  पर

 चार  सदस्य  हो  जायेंगे  प्यार  राज्य-सभा  में  एक  के  स्थान  पर  दो  ।  इस  प्रकार  हिमाचल  प्रदेश  के  कुल

 ६  सदस्य हो  जायेंगे  |  प्रत्येक  क्षेत्र  में  वहां  के  संसद  सदस्य  तथा  कुछ  प्रसिद्ध  तथा  उत्तरदायी  व्यक्ति

 मिल  कर  वह  एक  समिति  बनायेंगे  जिसका  कि  में  ने  पहले  उल्लेख  किया  है  ।  इस  प्रकार  ये  सब  लोग

 मिलकर  वहां  के  लिये  निकल  मंत्री  को  नीति  तथा  बजट  संबंधी  मामलों  में  सहयोग  देंगे  ।

 दिल्ली  में  हम  बंबई  की  भांति  एक  निगम  बनायेंगे  ।  इस  निगम  का  fecal  तथा  नई  दिल्ली

 के  अ्रधिकांदा  क्षेत्रों  में
 क्षेत्राधिकार

 होगा  |  किन्तु  दिल्ली  चाणक्य  पुरी  तथा
 ऐसे

 ही  कुछ  अन्य

 क्षेत्रों  के  लिये  जो  कि  प्रधानता  सरकारी  ढंग  के  क्षेत्र  हैं  कुछ  समय  के  यथा  पहले  पांच

 अथवा  कुछ  ula  समय  के  एक  पृथक  नगरपालिका आयुक्त  होगा  वह  ही  इन  क्षेत्रों  की

 देख  भाल  करेगा
 ।

 परन्तु  हर  हालत  में  इन  क्षेत्रों  की  स्थिति  पर  पांच  वर्ष  के
 एक

 बार  अवद्य

 फिर  दोबारा  विचार  किया  जायेगा  ।  मेरे  विचार  में  इस  निगम  के  लगभग
 ८०

 सदस्य  होंगे  ।  किन्तु

 यह  संख्या  कोई  निश्चित  संख्या  नहीं  है  AS  संख्या  मात्र  है  ।  यह  संख्या कम  या  अधिक

 भी  हो  सकती  निगम  के  ये  सभी  सदस्य  वयस्क  मताधिकार  द्वारा  चने  जायेंगे  ।  प्रधान  दिल्ली

 में  रहने  वाले  प्र  येक  वयस्क  व्यक्ति  को  इनके  निर्वाचन  में  मत  देने  का  भ्र घि कार  होगा  |

 इसी  प्रकार  थोड़े  बहुत  रद्दोबदल  के  साथ  हिमाचल  मनीपुर तथा  त्रिपुरा  में  भी क्षेत्रीय

 संस्थायें  प्रिया  परिषदें  बनाई  जायेंगी  |  वहां  भी  इन  संस्थानों  के  सभी  सदस्यों  का  वयस्क  मताधिकार

 द्वारा  निर्वाचन  होगा  श्र  जिस  प्रकार  यहां  दिल्ली  के  मामलों की  यह  निगम  देखभाल  करेगा  उसी

 प्रकार  वे  संस्थायें  अपने  अ्रपने  क्षेत्रों  के  मामलों  की  देखभाल  करेंगी  |  ये  संस्थायें तथा  कुछ  द्रव्य

 संस्थायें  मिल  कर  अपने  ५  क्षेत्रों  से  राज्य-सभा  के  लिये  सदस्य भेजा  करेंगी  ।  इस  प्रकार इन

 क्षेत्रो ंसे  राज्य-सभा में  जो  सदस्य  wat  वे  प्यार  क्षेत्र  के  सामदायिक  रूप  से  भी  प्रतिनिधि

 होंगे  ac  साथ  ही  वे  अपने  क्षेत्र  के  प्रत्येक  वयस्क  व्यक्ति  के  भी  प्रतिनिधि  होंगे
 जो  कि  उनको  उस

 निगम  aaa  संस्था  के  लिये  चलेगा  |

 शब  केवल  प्रयास  का  प्रश्न  रह  गया  है  |  qe  एक  छोटा  सा  प्रदान  है  |  जहां  तक

 बड़े  बड़े  प्रश्नों  का  संबंध  है  में  उनका  उल्लेख  कर  चुका  हूं
 ।

 में  चाहता  हूं  कि  प्रशासन  में  गैर-सरकारी

 सदस्यों  को  भी  सम्मिलित  किया  जा  सके
 |

 श्र  यदि  यह  संभव  हो  सके  तो  दिल्ल  में  निगम

 तथा  हिमाचल  देश  शादी  में  इसके  समतुल्य  अन्य  संस्थाओं  दो  या  तीन
 व्यक्तियों  को

 प्रशासक  के  साथ  दिन  प्रतिदिन  के  वास्तविक  प्रशासन  में  संबंध  कर  देना  चाहिये
 ।  किन्तु  में  ने  ait

 तक  इस  प्रकार  की  व्यवस्था  के  विस्तृत  विवरण  तथा  इसकी  सभी  उपलक्षणाश्रों
 पर  भली  भांति

 विचार  नहीं  किया  है  ।  में  ने  सभा  के  सामने  केवल  इसकी  रूप  रेखा  ही  प्रस्तुत  की  है  |
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 लंका  सुन्दरम  :  क्या  में  माननीय मंत्री  से
 एक  बात  पूछ

 सकता  हुं  ?  श्राप  क्या  इन  सलाहकारों  को  प्रशासन  के  कुछ  विभाग  सौंपना  चाहते  हैं  ?

 पंडित  गो०
 ao  में  चाहता  तो  हूं

 ।
 परन्तु  कुछ  होगा  इसके

 बारे
 में

 कभी

 से  अंतिम  रूप  से  कुछ  नहीं  कहां  जा  सकता  है

 क्या  वे  परिषद  के  सामने  उत्तरदायी  होंगे
 ?

 tat  बीरेन  दत्त  )

 गो० व०  पन्त  :  वे  संसद्  के  समक्ष  उत्तरदायी होंगे  |

 श्री  ले०  जो०  fag  मणिपुर :
 दिल्ली

 के

 निगम  के  समान  ही  मानपुर  तथा
 त्रिपुरा  के

 लिये  जो  निगम  बनेगा  उसकी  परामर्शदात्री  परिषद्  में  कितने  सदस्य  होंगे
 ?

 गो०  ०  पन्त  :  श्राप  के  निर्वाचक गणों के  इस  समय  कितने  सदस्य  हैं

 श्री
 to  जो०  ३०  सदस्य

 '
 गो०  ब्र

 पन्त
 :

 तब  उस  परामरदंदात्री  परिषद्  के  सदस्यों  की  संख्या
 भी  ३०  होगी

 ।

 में  समझता  हूं  कि  मैंने  इस  संबंध  में  एक  स्पष्ट  रूप  रेखा  दे  दी  है  तौर  र15८₹८थ4  हैं  कि  इससे  न  ही  केवल  इस

 सभा  के
 सदस्य  संतुष्ट  होंगे  अपितु  सभा  के  बाहिर  वाले  व्यक्ति

 जो कि  इसकी  समस्या झ्र ों में
 रुचि  लेत  संतुष्ट  हो  गये  होंगे  ।

 श्री  Fo  नायर  :  दिल्ली  के  देहाती  क्षेत्रों  की  क्या  स्थिति  होगी

 और  दिल्ली का  कितना

 Mo  qo
 जहां  तक  दिल्ल  के  देहाती  क्षेत्रों  का  संबंध  इस  समय  तो  यही

 विचार  कि  देहाती  क्षेत्र  भी  उसी  निगम  में  सम्मिलित  होंगे  ।
 परन्तु  देहाती  क्षेत्रों

 क्षेत्रों
 से

 निर्वाचित

 सदस्यों  की  एक  समिति  होगी  जिन्हें  इस  संविधि  के  द्वारा  विशेष  art  तथा  acer  सौंपे  जायेंगे  जिन

 के  अधीन  निगम  स्थापित  ताकि  इस  प्रकार
 के

 निकायों  की  अधिकता
 न

 हो  जाये  सभी
 को

 जहां  तक  हो  सके  एक  सामान्य  इकाई  के  अधीन  लाया जा  सके  |  मुझे  arent  है  कि  निगम

 के  aia  प्रारंभिक  कार्यों  की  देख  भाल  करने  के  लिये  खंड-समितियों  की  भी  व्यवस्था  होगीं  जिनमें

 स्थानीय  लोग  ५  ह  क्षेत्रों  की  से  काम  कर  सकेंगे  |  जहां  तक  नाली व्यवस्था  तथा

 परिवहन शादी  का  संबंध  है

 श्री च०  Fo  क्या  देहाती  क्षेत्रों  में  पंचायतें  काम  करती  रहेंगी
 ?

 Mo  व०  पन्त :  पंचायतें  वैसी  ही  चलती  रहेंगी  |  जहां  तक  नाली  बिजली

 झर  परिवहन  ifs  का  संबंध  उन्हें  भी  झावश्यकताक  अनुसर  बंबई  निगम  भ्र धि नियम  के  प्रतिरूप
 के  समान  संविधान  में  इस  प्रकार  की  विशेष  व्यवस्था  करते  इस  निगम  के  ग्रीन  लाया  जायेगा  ।

 में  समझता  हूं  कि  माननीय  सदस्य  मेरे  इस  कथन  से  सहमत  होंगे  कि  मेंने  उनकी  श्राकांक्षात्मों
 को

 यथासंभव
 पुरा  करने  का  प्रयत्न  किया  है  शौर  ऐसे  ऐसे  काम  करने  का  साहस  किया  है

 जिनकी  उन्हें  ara  भी  न  थी  ।

 दूसरी  महत्वपूर्ण  बात  भाषायी  अल्पसंख्यकों  के  परिव्राज  से  संबंध  रखती  है  ।  हमने  उस  बात

 का  बारबार  निर्देश  किया  हे  ।  प्रारंभ  में  जब  इस  सभा  में  प्रतिवेदन  के  उपबन्धों  पर  विचार  किया  गया

 में  ने  स्पष्ट  शब्दों  में  बता  दिया  था  कि  में  व्यक्तिगत  रूप  से  इस  बात  के  लिये  उत्सुक  था  कि  इन लए  एएएएएएएएएएएसनशटटएएएएसएल्एल्एल्-एट-एइएईइ्इॉल्

 मल  भ्रंग्रेजी में
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 पिंडित  गो०  व०

 परिवारों  की  aire  पूरा  पूरा  ध्यान  दिया  जाये
 ।

 यद्यपि  पहले  भी  प्रत्येक  राज्य  में  भाषायी  अ्रल्पसंख्यक

 परन्तु  अरब  जब  की  देश  ननदों  को  अधिकतर  भाषा के  शिखाधार  पर  पुर्नगठित  किया  जा

 रहा  रिहाई  के  महत्व  पर  अधिक  बल  देना  दो  भी  अ्रावश्यक  हो  गया  झ्रौयोग ने

 प्रतिवेदन  में  इन  परित्राणों  की  सिफारिश  की  है  ।  इस  सारे  मामले  को  स्पष्ट  करने  के  लिये  में  ने

 एक  ज्ञापन  तयार  किया  हे  जिसे  में  सभा-पटलपर  रख  रहा हूं  ।  यह  ज्ञापन  उन  परित्राणों की  व्यवस्था

 करेगा  जो  कि  प्रतिवेदन  में  उल्लिखित  शरर  उन्हें  मेंने  स्पष्ट  तथा  सुतथ्य  रूप  में  प्रस्तुत  किया  है
 |

 उस  ज्ञापक  का  प्रतियां  सचिवालय  द्वारा  परिचालित  की  जायेंगी  ।

 श्री  मित्तल  क्या  इस  पदाधिकारी  के  क्षेत्राधिकार  में  धार्मिक  अल्पसंख्यक

 भी  करायेंग े?

 गो०  व०  पन्त  :  जी  मेरा  संबंध  केवल  राज्य  पुनर्गठन  विधेयक  से
 ह  ।

 शनी  च०  Fo  नायर  दिल्ली  निगम  के  कब  तक  स्थापित  हो  जान  की  प्रा  हूं
 ?

 पंडित गो०  ह ०  पन्त  :  संसद  इसे  जितनी  जल्दी  रूप  दे  उतनी  ही  जल्दी  उसे  स्थापित

 कर  दिया  जायेगा  ।  हमें  एक  विधेयक  सभा  में  प्रस्तुत  करना  होगा  कौर  उसे  पास  कराना

 परन्तु  में  यह  चाहता  हूं  कि  यदि  संभव  हो  तो  इसे  नये  राज्यों  के  स्थापित  होने
 के

 थोड़ी  देर  बाद  ही
 स्थापित ax  दिया  जाये  ।  यदि  विधेयक  जल्दी  पास  हो  सके  बड़ा  बरच्छा  है  ।

 में  भाषावार  श्रत्पसंख्यको  के  परित्राणों  का  उल्लेख  कर  रहा  था
 |

 ज्ञापन  में  सभा-पटल  पर

 रखता  मुझे  है  कि  प्रत्येक  व्यक्ति  इस  बात  से  संतुष्ट  होगा  कि  जहां  तक  परित्राणों

 के  निर्धारित  करने  का  संबंध  इसमें  कुछ  भी  रोष  करने  को  नहीं  रहा  संयुक्त समिति  में  श्री

 फ्रेंक  एंथनी  ने  यह  पद  पूछा
 था  |

 अनुभव
 से

 यह  देखा  गया
 है

 कि  कई  बार  किसी  राज्य  में  स्थित  किसी
 शिक्षा  संस्था  के  लिये  उस  राज्य  से  बाहिर  स्थित  किसी  शिक्षा  निकाय  से  सम्बन्ध  स्थापित  करने  में

 बड़ी  भारी  कठिनाई कराती  हैं  ।  मेंने  इस  ज्ञापन  में  उस  कठिनाई  को  भी  दूर  करने  की  व्यवस्था

 की  है  ।  मुझे  ora  है  कि  वह  तथा  अन्य  सभी  सदस्य  यह  अनुभव  करेंगे  कि  समस्त  उचित  तथा  स्वीकार

 परित्राण इस  ज्ञापन  में  निहित  हैं  ।

 इस  सब्र  में  कई  प्रदान  पूछे  गये  हैं  कि  इन  परिवारों
 को

 लागू  कैसे  किया  जायेगा
 ।  पहले तो

 THA  पूवे  में  यही  कहना  चाहता  हूं  कि  शब्द  स्वयं  ही  कोई  alarm  न्यायोचित  या  wear

 दाऊद  नहीं  है  ।  परन्तु  जब  हमने  एक  नीति  बना  ली  हमें  इस  बात  का  ध्यान  रखना  है  कि  उसका

 पुरा  पुरा  हो

 परिवारों  के  क्षेत्र  में  art  वाले  कई  कौर  मामले  भी  प्रथम  है  मातृ  भाषा  में  प्राथमिक

 दिक्षा  का  देना  ।
 उसके  लिये  हम  संविधान  में  एक  संशोधन  कर  रहे  site  फिर  कई  ऐसे  परिमाण

 भी  हें  जिनका  संबंध  उन  क्षेत्रों  में  अ्रल्पसंख्यक  भाषाओं
 के  प्रयोग से  है  जहां  बे

 भाषायें
 जनता  के  एक

 पर्याप्त  भाग  द्वारा  बोली  जाती  हैं
 ।

 उसके  संबंध  में  भी  विंमान  संविधान  में  एक  प्राधिकार  की
 ८
 व्यवस्था

 है  जो  कि  उन  परित्राणों  को  लागू  करनें  के  बारे
 में

 कार्यवाही  करेगा
 |

 फिर  हम  एक  ऐसी  व्यवस्था

 भी  करना  चाहते  हें  जिसके  भ्रेनुसार  संपत्ति या  भूमि  की  व्यापार  ठेके  करना

 arts  मामलों  के  संबंध  में  किसी  भी  व्यक्ति  पर  किसी  विशेष  क्षेत्र से  बाहिर  रहने  अथवा  बसने के

 कारण  विपरीत  प्रभाव  न  होगा  ।  इन  प्रयोजनों  के  लिये  संसद्  द्वारा  एक  विधि  प्रस्तुत  की  जायेगी

 तथा  पास
 की

 जायेंगी
 ।

 इस
 से

 ates  शौर  कुछ  नहीं  किया
 जा  इस

 दौरानम  मुझे

 है  कि  वे  सभी  जहां
 इस

 प्रकार
 की

 बाधा यें  यह  अनुभव  निकल  कि  इस प्रकार  की  विधि बल

 रही  ae  इस  लिये

 वे

 स्वयं  ही  कोई  कार्यवाही  करना  अच्छा  समझेंगे

 ।
 ——

 tat  ait  में



 १९४५६  संविधान  विधेयक  १८१८९

 फिर  इस  विधेयक  के  क्षेत्र
 में

 दो  अन्य  बातें  भी  भराती  हैं
 ।

 उन
 में

 से  एक  का  संबंध  स्कूलों

 बाहिर  की  संस्थाओं  से  संबद्ध  करने  से  उस  मामले  में  वे  उन  निकायों  उतना  ही  निसार  करते  हैं

 जितना  कि  उन  पर  जो  कि  ऐसा  संबंध  चाहते  यदि  कोई  विश्वविद्यालय किसी  भी  ऐसी  संस्था

 को  संबद्ध  करना  नहीं  जो  कि  उसके  सीनेट  हाल  से  ४५  मील  के  प्रकार  से  परे  तो  उस

 विद्यालय  को  इस  निणय  से  रोका  नहीं  जा  सकता  ।  वह  एक  स्वायत्तशासी निकाय  है  ।  परन्तु  हम

 यह  चाहते  हें  कि  कोई  भी  सरकारी  चाहे  वह  राज्य  सरकार  हो  या  इसी  प्रकार  की  कोई  अन्य

 संस्था  हो  इस  प्रकार  के  संबंध  प्रदान  करने  में  कोई  भी  बाधा  न  डाले  |

 लंका  सुन्दरम  :  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  ga
 कि  विश्वविद्यालय

 अनुदान  आयोग
 को  केन्द्रीय  सरकार से  इतना  भारी  धन  मिलता  क्या  सरकार  इस  प्रकार  कै  सम्बन्ध  प्राप्त  करने

 में  इस  आयोग  की  सहायता नहीं  ले  सकती  ?

 पंडित  गो०  व०  पन्त
 मुझे  तराशा

 है
 कि  वह  इसकी  शक्तियों  का  प्रयोग  करेगी

 ।
 जहां  तक

 प्रेरणा की  शक्तियों  के
 प्रयोग

 का  सम्बन्ध  हम  उनका  झ्र पनी  श्रावइ्यकतानुसार  पूरा  पूरा

 करेंगे  उससे  भारत  सरकार  को  कई  प्रकार  से  लाभ  हो  सकता  है
 ।  वे  उपाय  भले  ही  जोरदार

 हों फिर  भी  उन्हें  मनाने  के  उपाय ही  कहा  जायेगा  ।  इस  सम्बन्ध  में  हर  प्रकार का  प्रयत्न

 किया  जायेगा  ताकि  वे  काम  हो  जाय े।

 उसने  इस  सम्बन्ध  में  संविधान  में
 आयोग  ने  यह  सुझाव  दिया  हूँ  कि

 प्रारम्भिक  शिक्षा  मातुभाषा  में  दी  जानी  किन्तु
 वैधानिक  व्यवस्था  करने

 की  आ्रावश्यकता  नहीं  समझी  है
 ।

 हम  कोई  ऐसी  नीति  बनेंगे  जिसका इस  विषय  में  हम  अनुसरण  हमें  कई  एक  बातों  को

 करना  हैं  ।  जैसा  कि  माननीय  सदस्यों  को  ज्ञात है  प्रतिवेदन  में  यह  व्यवस्था
 की  गई  हूं  कि  राज्य

 का  राज्यपाल  इन  बातों की  निगरानी  करेगा  तथा  अ्रावइ्यकता  होने  तथा  अवसर  पर  वह  इन

 बातों को  राष्ट्रपति  के  ध्यान में  लायेगा  ।  इस  बात  पर  की  एक  कौर यह  कहा  गया  कि

 राज्यपाल को  ऐसा  करने  का  कोई  वैधानिक  अधिकार नहीं  है  राज्यपाल  जो  कि  राज्य के

 प्रशासन  से  घनिष्ट  रूप से  सम्बन्धित  रखने  की  कोई  भ्रावस्यकता नहीं  है  भी  कहा  गया

 कि  राज्यपाल  केवल  एक॑  वैधानिक मुखिया  उसे  इस  वादविवाद में  घसीटना  ठीक  नहीं  हैं  ।

 दूसरी ae  यह  मांग  की  गई  थी
 कि

 संसद  में  इन  सब  बातों  पर  विवाद  करने  के  लिये  नियमित

 भ्र वसर  मिलने की  व्यवस्था  होनी  चाहिये  ।  संयुक्त  समिति  में  मेंने  इस  बात  पर  सहमति  प्रगट  की

 थी  कि  राज्यपाल  के  स्थान  में  कोई  आयुक्त  हो  सकता  है  जैसा  कि  भ्रनुसूचित  जातियों  व अनुसूचित

 झ्रादिम  जातियों  कौर  भाषा
 सम्बन्धी  अल्पसंख्यकों  के  लिये  किया  गया  है  किन्तु  ्  श्र यह  भी

 सुझाव  दिया  गया  कि  के  प्रतिवेदन को  सभा  के  समक्ष  रखा  जाय  ae  उस  पर  चर्चा की
 जाय  संविधान  में  यह  व्यवस्था  होगी  कि  भाषा  सम्बन्धी  अल्पसंख्यकों के  लिये  एक  अधिकारी

 होगा  तथा  उसके  प्रतिवेदन  को  सलाह  की  इच्छानुसार  कार्यवाही  अथवा  चर्चा  के  लिये  सभा-पटल
 ~

 पर  रखा  जायेंगी  ।  मेरे  विचार से  इससे  सब  को  संतुष्ट  हो  जाना  चाहिये  |  हमें  ऐसा  वातावरण

 उत्पन्न  नहीं  करना  चाहिये  जिसमें  परिमाण  लाग  करना  कठिन
 हो  जाय  ।  यह  बहुत  कठिन

 मामला  क्योंकि  प्रशासन
 राज्यों  द्वारा  होगा

 ।
 हमे  उनकी  सहयोग  प्राप्त  करना

 उनसे  विरोध नहीं  करना  है
 ।

 इसलिये  इन  परित्राणों  को  प्रभावशाली  बनाने  कौर  उन्हें
 निर्विघ्न तथा  यथासंभव  मैत्रीपूर्ण ढंग  से  क्रियान्वित करने  के  लिये  मेरे  विचार से  मेरे  द्वारा

 सुझाये  तरीके  पर  यथासंभव  उपयुक्त  व्यवस्था की  जायेंगी  में  झरा  करता  हूं  किसी  निदेश
 के  जारी  करने  सम्बन्धी  मांग  के भ्रब कोई प्रस्ताव कोई  प्रस्ताव  नहीं  किये  जायेंगे ।

 मेंने  अपनी  स्थिति
 स्पष्ट  करने

 का
 प्रयत्न  किया है  जिससे कि  राज्य  पुनर्गठन  विधेयक से

 सम्बंध  रखने  वालीं  प्रत्येक  बात  सभा के  सम्मुख  रखी जा  सके  ।  श्रावश्यंक  नहीं  है  कि  सभी  बातें

 विचाराधीन
 विधेयक

 से  घनिष्ट रूप  से  सम्बन्धित  हों  ।  में  इन  समस्त  बातों  को  सभा  के
 सम्मुख

 मूल  अंग्रेंजी  में
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 गो०  उठ

 उनकी  इच्छानुरूप विधि  से  निर्णय  करने  के  लिये  रखना  चाहता  हूं  तथा  यह  चाहता  हूं  कि  यह  योजना
 जो  कि पर्याप्त  है  समुदाय  के

 प्रत्येक
 वर्ग  तथा  इस  देश  मे  रहने  चाहे वें  भाषा  सम्बन्धी

 अल्पसंख्यक  हों  के  शुभेच्छा  तथा  आशीर्वाद  हो
 ।

 तथा  प्रत्येक
 क्षेत्र में  रहने  वाले  व्यक्ति  तथा  विश्वास  से  इस  नये  युग  में  प्रवेश  करेंगे  कि  वे  देश

 के
 संसाधनों  का  यंथासंभव  उपयोग  करेंगे  जिससे हम  जन  साधारण  का  जीवन  स्तर  ऊंचा  कर  सकें  ।

 यही  मेरा  निवेदन  तथा  प्रार्थना  है  ।

 भाषाई  अल्पसंख्यकों  सम्बन्धी  गह-कार्य  मंत्रालय  का  ज्ञापन

 अयोग  के  प्रतिवेदन के  भाग  १  में  उल्लिखित  भाषा  सम्बन्धी  अल्पसंख्यकों

 के  लिये  ज्यूरर  न झ्रायोग के प्रतिट [रित्राणों पर राज्य  hen  fac  भाषा  सम्बन्धी  त्मसस्यको

 किया  गया  है  शर  भारत  सरकार की  इच्छा
 भ्रायोग

 की
 अधिकांश  सिफारिशों

 को
 स्वीकार

 कर  लेने
 की  जो  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  करने का  विचार  ae  निम्न  sft  में  वर्णित है  |

 ,»  प्रारम्भिक  शिक्षा  :  इस  सम्बन्ध  में  ध्यान  संविधान  विधेयक की  कौर

 आकर्षित  किया  जाता  जिसमें  संविधान  दिक्षा  के  प्रारम्भिक स्तर  में  मातृभाषा  में  शिक्षा  देने
 सम्बन्धी  के  सम्बन्ध में  ग्रनुच्छेद  ३५०  के  जोड़ने की  व्यवस्था  है ं|  संविधान  के  अनुच्छेद
 ३४५०  क  के  राष्ट्र  द्वारा  जारी  किये  गये  प्रदेश  जिन्हें  विधि  में  प्र घि नियमित किया  जायेगा

 वह  अगस्त  PEvE  में  प्रान्तीय  शिक्षा  मंत्रियों के  सम्मेलन  में  स्वीकृत  संकल्प  के  भ्राता  पर  होंगे  ।

 अभिप्राय यह  हे  कि  इस  सम्मेलन  में  स्वीकृत  व्यवस्था उन  राज्यों  तथा  क्षेत्रों  म  लाग  होगी  जहां  वह

 अभी  लागू  नहीं  हुई  है  |

 ३.  माध्यमिक  शिक्षा :  प्रयोग ने  यह  सिफारिश  की  हे  कि  भारत  सरकार  को  राज्य  सरकारों

 के  परामर्श से  माध्यमिक  स्थिति में  मातृभाषा  में
 शिक्षा  देने

 के  लिये  एक  स्पष्ट नीति  बनानी  चाहिये

 तथा  उसे  क्रियान्वित  करने के  लिये  ठोस  कदम  उठाने  चाहिये  ।  भ्रायोग नें  यह  दृष्टिकोण  व्यक्त

 किया है  कि  माध्यमिक  शिक्षा  के  साथ  प्रारम्भिक  दिक्षा से  भिन्न  प्रकार  का  व्यवहार  किया  जाये  ।

 इसलिये  माध्यमिक  स्कूल  स्तर  पर  मातभाषा  में  शिक्षा  देने के  लिये  वैधानिक मान्यता  की  सिफारिश

 नहीं की  है  ।

 अ्रगस्त  reve F BU में  हुए  प्रान्तीय  शिक्षा  मंत्रियों  के  सम्मेलन  में  स्वीकृत  संकल्प  में  माध्यमिक

 दिक्षा  के  सम्बन्ध में  निम्न  व्यवस्था की  गई  है  :

 यदि  ऐसे  विद्यार्थियों  की  जिनको  प्रादेशिक  भाषा  अथवा  राज्य

 भाषा  नहीं  उस  क्षेत्र में  पृथक्  पाठशाला  खोलने  कै  लिये  काफी  तो  ऐसी  पाठशाला

 में  शिक्षा का  माध्यम  विद्याथियों  मातृभाषा  होगी  ।  गेर  सरकारी  एजेन्सियों द्वारा

 ठित  waar  स्थापित  ऐसी  कों  विहित  नियमों  के  अधीन  सरकारी  श्रमदान  देने  के

 लिये  मान्यता दी  जायेगी  ।

 सरकार  ऐसी  सुविधायें  उन  सभी  सरकारी  ate  जिला  बोले  के  स्कूलों  को  भी
 देगी

 जहां  कि  विद्यार्थियों  की  कुल
 संख्या  का  तिहाई  मातृभाषा  में  शिक्षा  प्राप्त  करना  चाहता

 सरकार यह  भी  चाहेगी  कि  सहायता  प्राप्त  यदि  वहां  के  विद्यार्थियों  की  एक

 तिहाई  संख्या की  यह  इच्छा  कौर  यदि  उस  क्षेत्र  में  उस  विशेष  भाषा  में  शिक्षा  देने  की  कोई

 उपयुक्त  सुविधायें
 न

 हों  ऐसी  शिक्षा  की  व्यवस्था  करें  ।

 tat  शरंग्रेजी  में
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 Mare संविधान  संशोधन )

 विधेयक

 सारे  माध्यमिक दिक्षा  क्रम  में
 प्रादेशिक

 भाषा  श्रनिवाये
 अध्ययन

 विषय  होगी  ।

 दिक्षा  सम्बन्धी  केन्द्रीय  परामर्शदात्री  बोड़
 माध्यमिक  आयोग  के  प्रतिवेदन  कौर  भ्रमित

 भारतीय  माध्यमिक दिक्षा  परिषद्  के  द्वारा  इस  विषय  में  पारित  किये  गये  संकल्प  पर  विचार

 करने  केप रचा तद  मातृभाषा  को  माध्यमिक  स्तर  के  पाठ्यक्रम  में  महत्वपूर्ण  स्थिति  प्रदान  की

 ह  जिससे  भाषा  सम्बन्धी  अल्पसंख्यकों  के  विद्यार्थी  moat  मातृभाषा  का  भ्रध्ययन  माध्यमिक

 स्तर  में  सिखायी जाने  वाली  तीन  भाषियों  में  से  एक  वैकल्पिक  भाषा  केरूप  में कर

 आयोग  की  सिफारि दा  के  भ्रनुसार  भारत  सरकार  राज्य  सरकारों
 के  परामर्श  से  माध्यमिक  शिक्षा

 के  स्तर  में  मातृभाषा  की  तथा  स्थान  के  सम्बन्ध  स्पष्ट  नीति  निर्धारित  करना  चाहती  है
 तथा  उसे  क्रियान्वित  करने  के  सक्रिय  कदम  उठाना  चाहती

 अल्पसंख्यकों  की  भाषा का  उपयोग  करने  वाले  स्कूलों  कौर  कालेजों  का
 सम्बन्ध :

 उपर्युक्त  afer  में  वर्णित  प्रस्तावों  से  सम्बन्धित  एक  प्रशन
 नये  अथवा  पुनर्गठित  राज्यों  में

 स्थित  शिक्षा  संस्थानों  उपयुक्त  विश्वविद्यालयों  अथवा  शिक्षा  संस्थापकों  से  सम्बन्धित  करने

 का  निस्संदेह  यह  वांछनीय  होगा  कि  इस  प्रकार  की  व्यवस्था  की  जाय
 कि

 स्कूल  तथा  कालेज

 इत्यादि  शिक्षा  संस्थानों  को  मातृभाषा  की  शिक्षा  के
 उसी  राज्य  के  विश्वविद्यालयों  अथवा

 अन्य  प्राधिकारों  से  सम्बन्धित  जाय  ।  यह  भी  संभव हैं
 कि

 ada  ऐसी  व्यवस्था करना  संभव
 न  हो  तथा  इस  प्रकार  की  संस्थानों की  संख्या  को  ध्यान  में  रखते  हुए

 विश्वविद्यालयों
 तथा  शिक्षा

 प्राधिकारों  के  तथा  ferent  संस्थाओं के हित के  हित  के  लिये भी  यह  ates  सुविधाजनक होगा  कि  वे

 राज्य  के  बाहर  स्थित  किसी  उपयुक्त  संस्था से  सम्बन्ध  स्थापित  करें
 ।  वस्तुतः  इसे  संविधान

 के  भ्रनुच्छेद ३०  में  उपबन्धित  व्यवस्था  का  भ्र निवार्य  मानना  चाहिये  |  उक्त  भ्रनुच्छेद में  भाषा

 सम्बन्धी  अ्रल्पसंख्यकों  कौ  अपनी  इच्छानुसार  शिक्षा  संस्थायें  में  स्थापित  करने  पौर  उन्हें  प्रशासित

 करने  का  afar है  ।

 ६.  राज्य  सरकारों को  यह  मंत्रणा  देने  का  विचार  किया  गया  है  कि  ऐसे
 सभी  मामलों

 में  बाहरी  निकायों  से  सम्बन्ध  की  च्  बिना  किसी  कठिनाई  के  दे  दी
 ।

 इस
 प्रकार  से

 सम्बन्धित  किसी  भी  संस्था  को  अनुदान  तथा  सुविधाओं  के  सम्बन्ध में  केवल  इस  कारण  कि

 शिक्षा  के  दृष्टिकोण  से  कोई  संस्था  उस  राज्य  के  भ्रान्त रिक  दिक्षा  प्रशासन  के  अन्तर्गत  नहीं  कराती  ह ैह

 किसी  प्रकार  निर्योग्य  न  समझा  जाय  ।  इसलिये  यह  विचार  किया  गया  हैं  कि  राज्य  के
 भीतरी  अथवा

 बाहरी  किसी  भी  संस्था  से  सम्बन्ध  का  विचार  किये  बिना  सारी  संस्थाओं  को  उसी  राज्य  द्वारा

 सहायता  दी  जाय  जिसमें  वे  स्थित हैं  ।  इस  दृष्टिकोण  से  आवश्यकता होने  पर  विश्वविद्यालयों

 अथवा  शिक्षा  संस्थाओं  के  विधान  पर  पुनर्विचार किया  जा  सकता  है

 ७.  अल्पसंख्यक  भाषियों  क  सरकारी  भाषियों  के  रूप  में  मान्यता  देने  के  सम्बन्ध  में  श्रनच्छंद

 ३४७  के  श्रन्तगंत  राष्ट्रपति  दारा  निदेशों  का  जारी  किया  जाना  :  संविधान  के  अनुच्छेद  ३४७  की

 ओर  ध्यान  आकर्षित  किया  जाता  है  जो  यह  विहित  करता  हैं  कि  यदि  राष्ट्रपति  किसी  ऐसी

 मांग  के  बारे  में  तुष्ट  हो  जाय  कि  किसी  राज्य  की  जनसंख्या  पर्याप्त  भाग  किसी  भाषा  विशेष

 के  प्रयोग का  समर्थक  तो  वह  निदेश  दे  सकेगा  कि  ऐसी  भाषा  को  उस  राज्य  में  परवेज  अथवा  उसके
 किसी  भाग  में  राज्य किय  afar  दी  जाये  ।  झ्रायोगने  सिफारिश  की  है  कि  राज्य  प्रयास  के  विभिन्न

 स्तरों  पर  विभिन्न  भाषाओं के  प्रयोग  को  नियन्त्रित  करने  के  लिए  भारत  सरकार  को  राज्य

 सरकारों
 के  प्राम  से

 एक
 स्पष्ट  सिद्धांत  अपनाना  चाहिएं

 तथा
 उस  सिद्धांत

 के  अनुसरण  को

 करने  के  लिए  श्रनच्छेंद  ३४७  के  भ्रन्तर्गत  कार्यवाही  करनी  चाहिये  ।

 ८.  भ्रायोग  ने  सुझाव  दिया  है  कि  किसी  राज्य  को  एकभाषी  राज्य  केवल  जब  ही  मानना

 पर्याप्त  अल्पसंख्यक
 चाहिये  जब  कि  वहां

 की
 कुल  जनसंख्या

 AT  ७०
 प्रतिशत  या  श्रमिक  जनसमुदाय  एक  भाषी  तथा

 जनसंख्या का  ३०  प्रतिशत भाग  या  अधिक  तो  प्रशासकीय

 जनों  के  लिये  राज्य  को  द्विभाषी  राज्य  माना  जाये
 ।  आयोग नें  यह  भी  सुझाव  .  दिया है है  fe  यही
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 [afea  गो०

 सिद्धांत  जिलों
 में

 सफल  सिद्ध  हो  सकता  यदि  किसी  जिल  की  कुल  जनसंख्या
 ७०  प्रतिशत

 यां  अधिक  जन  समुदाय  एक  वर्ग  का  हो  जो  समूचे  राज्य  में  अ्रल्पसंख्यक  हो  उस

 जिले

 की

 सरकारी भाषा  राज्य
 की

 सरकारी  भाषा  नहीं  अपितु  अल्पसंख्यक  वर्ग
 की

 भाषा  सरकारी  भाषा  होनी  चाहियें

 wt N  सरकार  इन  प्रस्तावों  से  सहमत  है  “  राज्य  सरकारों  से  UES ve  अपनाने  के  सिये

 कहेंगी ।

 १०.
 किसी  राज्य  या  जिले

 में  जो
 द्विभाषी  माना  जाता

 है  दो
 या  अधिक  सरकारी  Hee

 को  भ्र भि ज्ञात  दिये  जाने  के  प्रयोजन  के  लिये  किये  जाने  वाले  प्रबन्ध  उस  अधिकार पर  बिना

 प्रतिकूल  प्रभाव  के
 जो  उस  राज्य  में  रहने  वाले  किसी  भी  व्यक्ति  द्वारा  संविधान  के  भ्रनुच्छेद

 ३४०  के  अन्तर्गत  संघ  या  राज्य  में  प्रयोग  होने  वाली  भाषाओं  में  किसी  का  att  किसी  व्यथा  के
 निवारण के  लिये  भ्र भि वेदन  देने  के  लिए  प्रयोग  किया  जा  सकता  है  ।

 ७  ७५.

 भ्रायोग
 ने  यह  भी  सुझाव  दिया  है  कि  नगरपालिकाश्रों  प्र  तहसीलों  जैसे  छोटे  क्षेत्रों

 जहां  भाषा  संबंधी  श्रल्पसंख्या  उस
 क्षेत्र

 की  जनसंख्या  की
 १५

 से
 २०

 प्रति  शत  तक  महत्वपूर्ण
 सरकारी  पुत्र  सूचनाओं  ate  नियमों  को  उस  किसी  भाषा  या  भाषाओं  के  जिसमें  ऐसे

 दस्तावेज  भ्र न्य था
 सामान्य  रूप  में  प्रकाशित  होते  भाषा  में  प्रकाशित  कराना

 लाभदायक  होगा |

 १२.  भारत  सरकार  का  विचार  राज्य  सरकारों  को  यह  सुझाव  देने  का  है  कि  उन्हें  उपर्युक्त

 प्रस्तावित  प्रक्रिया  प्रशासकीय  सुविधा  के  मामले  के  रूप  में  भ्रपनानी  चाहिये  ।

 सेवायों  में  नियुक्तियों  सम्बन्धी  परीक्षाओं  में  अल्पसंख्यक  भाषियों  को  माध्यम

 के  रूप  में  अभिज्ञात करना  :  आयोग  की  इस  सिफारिश  की  कौर  ध्यान  आकर्षित  किया  जाता  है

 कि  उम्मीदवारों  को  राज्य  सेवाशर्तों  सेवाओं  को  छोड़  में  भर्ती के  लिए  होने  वाली

 किसी  भी  परीक्षा  में  अंग्रेजी
 या

 हिन्दी  या  राज्य
 की

 जनसंख्या  के  e  से
 २०  प्रतिशत

 या
 अधिक

 समुदाय  की  भाषा  को  परीक्षा  के  माध्यम  के  रूप  में  चुनने  का  वरणाधिकार  होना  चाहिये  |  इस

 स्थिति  में  संवरण  के  बाद  ate  परिवीक्षा  की  समाप्ति  से  पहिले  राज्य  भाषा  में  विशेष  योग्यता  परीक्षा

 हो  सकती  भारत  सरकार  का  विचार  राज्य  सरकारों  को  यह  पराम  देने  का  है  कि  जहां  तक

 सम्भव
 हो  इन  सुझावों

 को
 अपनाया  जाये

 ।
 राज्य  सरकारों  से

 यह  भी
 सिफारिश  करने  का  विचार

 है  कि  जहां  कहीं  अधीनस्थ  सेवा में  सम्मिलित
 कोई

 पहली  किसी  जिले  की  पदाली  समझी  तो

 ऐसी  कोई  भी  भाषा  जो  जिले में  सरकारी  भाषा  के  रूप  में  अभिज्ञात  हो  गई  जिलों में  प्रतियोगिता

 परीक्षाओं  के  प्रयोजन  के  लिए  माध्यम  के  रूप  में  अभिज्ञात
 की

 जाये
 ।
 अ्रन्तिम कथित

 इस

 टिप्पणी  के  इंडिका  ८  में  निर्दिष्ट  आयोग
 की

 सिफारिशों
 की

 स्वीकृति  के  फलस्वरूप  एक
 श्रावइ्यकता  जायेगा  ।

 १४,  निवास  नियमों  तथा  श्रावद्यकताश्रों का  पुनरीक्षण  :  sat  ने  इस  बात  पर  जोर

 दिया  हैं  कि  कुछ  राज्यों  में  प्रचलित  श्रीनिवास  परिवारों  से  अल्पसंख्यक वर्गों  को  लाभ  होता  हैं

 तथा  सिफारिश  की  है  कि  भारत  सरकार
 को

 निवास  संबंधी  आवश्यकताओं
 को

 उदार  बनाने  के
 लिए

 संविधान  के
 अनुच्छेद

 १६  (  ३)  के  श्रन्तगंत  विधान  बनाना  चाहिये
 ।

 भारत  सरकार  ने  उन
 विभिन्न

 सुझावों  पर  ध्यानपूर्वक  विचार  किया है
 जो  भ्रनुच्छेद  १६  (३)  के

 अ्रधीन
 संसद्  द्वारा  अधिनियमित

 किये
 जाने  वाले  विधान

 के
 रूप  के  बारे  में  समय  समय  पर  दिये  गये  है

 ।  उन्होंने  यह  निष्कर्ष  निकाला

 है  समूचे  रूप  ग्राहक  निवास  के  प्रसंग  में  राज्य  सेवाशर्तों  की  किसी  शाखा  पदाली में  कोई

 बन्ध  लगाना  न  तो  झ्रावश्यक  है  कौर  न  उचित  ही  ।

 १४.  क्षेत्र  में  भेदभाव  के  सामान्य  नियम  में  हो  सकता  है  कि  कुछ  करने

 पड़ें  तथा  हो  सकता  है  कि  कुछ  पिछड़े  हुए  क्षेत्रों  में  रोजगार  के  अवसरों  के  संबंध  में  विशेष  उपबन्ध
 करेने  के  पर  करना  ।  फिर

 झागों  है  ति

 t

 शरीर  पर

 tern  कास

 के  बाध  जारी  नहीं



 ४  १  ४५६  संविधान  विधेयक  aR?

 १६.  भारत  सरकार  का  विचार  कथित  झ्राधार  पर  स्थिति  के  स्पष्ट  करण  के  लिए  यथाशीघ्र

 विधान  बनाने  का  इस  बीच  में  राज्य  सरकारों  से  कहा  जायेगा
 कि

 वे  कंडिका
 १४

 में  वर्णित

 स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  राज्य  सेवायों  में  भर्ती  संबंधी  नियमों  का  पुनरीक्षण  करें
 ।

 १७  शादी के  बारे में  निजी  अधिकारों  का  निबंधन  :  संविधान  में  व्यापार

 वाणिज्य  शर  समागम  की  स्वतंत्रता  तथा  अवसर  समता
 के

 अघिकार  संबंधी  संगत  उपबन्धों
 की

 भारत  सरकार  का  ध्यान  श्रावित  किया  जाता  तथा  यह  सुझाव  दिया  जा  रहा  है
 कि

 विद्यमान

 निर्धनों का  पुनरीक्षण  इस  दृष्टि  से  किया  जाना  चाहिये
 |

 Ic,  अखिल  भारतीय  सेवायों  में  नये  भर्ती  होने  वालों  में  कम  से  कम  पचास  प्रतिशत  व्यक्तियों

 का  राज्य के  बाहर  से  लिया  जाना
 :

 इस  प्रशन  पर  राज्यों  में  मुख्य  मंत्रियों  के  साथ
 शभ्रनौपचारिक

 रूप  से  चर्चा  हो  चुकी  है  ।  इस  संबंध  में  कठोर  नियमों  का  होना  raga  नहीं  समझा  परन्तु

 भ्रमित  भारतीय  सेवाओं  के  लिये  भावी  बटवारा  करने  में  आयोग  द्वारा  की  गई  सिफारिश  का  ध्यान

 रखा  जायेगा  ।

 राज्य के  बाहर  से  तिहाई  न्यायाधीशों  का  भर्ती  किया  जाना :
 आयोग  की  सिफारिशों

 के  बारे  में  भारत  के  मुख्य  न्यायाधिपति को  बताया  जा  रहा हैं
 ।  कुछ  मामलों में  इन

 सिफारिशों  को

 कार्यान्वित करने  में  कठिनाइयां  हो  सकती  परन्तु  area  यह  है  कि  भावी  नियुक्तियां  करने  में
 यथासम्भव इनका  ध्यान  रखा  जायें  ।

 २०.  दो  या  अधिक  राज्यों  के  लिए  लोक-सेवा  आयोग  की  इस  प्रस्ताव का  किं  राज्यों

 में  लोक  सेवा  भ्रायोगों  we  सभापति  ate  सदस्य  राष्ट्रपति  द्वारा  नियुक्त  किये  राज्य  सरकारों

 ने  स्वागत  नहीं  किया  है  ।  प्रत  इस  दिशा  में  और  प्रगति  नहीं  हुई  है  ।  दो  या  प्रतीक  राज्यों  के  लिये
 लोक  सेवा  grant  की  रचना  करने  के  लिये  संविधान  के  अनुच्छेद  ३१५  में  पहिले  ही  उपबन्ध  कर

 दिया  गया  है  ।  इस  भ्रनुच्छेद  में  निर्धारित  प्रक्रिया  का  यदि  दो  या  अधिक  राज्यों  के  लिये

 लोक  सेवा  आयोगों  की  रचना  करना  आवश्यक  हो  तो  बाद  की  बिस्ट  में  किया  जा  सकता  है
 ।

 २१.  परित्राणों
 को

 लागू  करने  के  लिये  व्यवस्थापन
 :

 राज्य  गठन  आयोग  ने  सिफारिश

 की  है  कि  भाषा  संबंधी  अल्पसंख्यकों  के  लिए  परित्राणों  को  लागू  करने  के  लिए  राज्यों  के

 पालों  की  सेवाशर्तों  का  उपयोग  करना  चाहिये  ।  आयोग  ने  राज्यपालों  को  कोई  स्वविवेंकीय  काम  देने

 पर  विचार  नहीं  किया  हे  तथा  उन्होंने  सिफारिश  की  है  कि  एक  साधारण  प्रक्रिया  जो  वर्तमान

 सं विधानी शर  व्यवस्था  के  ढांचे  में  ही  श्रपनाई  जा  सकती  फिर  दोनों  संयुक्त  प्रवर

 समिति  कौर  संसद  में  राज्य  पुनर्गठन  विधेयक  we  संविधान  संशोधन  )  विधेयक  पर  जो

 विचार  प्रकट  feat  गये  हैं  उनकी  दृष्टि  से  wa  भारत  सरकार  का  विचार  केन्द्र  में  एक  भ्रल्पसंख्यक

 aga  नियुक्त  करने  का  यह  झ्रायुक्त  भ्रनुसूचित  जातियों  ate  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों

 संबंधी  भ्रायुवत  के  नमूने  पर  नियुक्त  fear  जायेगा  ।  यह  पदाधिकारी  ऐसी  aerate  पर

 संख्यक  भाषा  वर्गों  के  लिये  परित्राणों  की  कार्यान्वित  के  बारे  में  राष्ट्रपति  को  प्रतिवेदन  देंगी

 जिसका  वह  निदेश  तथा  उसका  प्रतिवेदन  संसद्  की  प्रत्येक  सभा  में  रखा  जायेगा

 २२.
 समाप्त  करने  से  भारत  सरकार  राज्य  पुनर्गठन  आयोग  के  विचारों  जो  उसके

 प्रतियों वेदन  के  निम्न  मंग  में  समर्थन  करना  चाहती  है  :

 जोर  देना  चाहती  है  कि  किसी  राज्य  सरकार की  प्रत्येक  प्रकार  की

 भावपूर्ण  नीति  के  विरुद्ध  किसी  भी  प्रतिभूति  अल्पसंख्यकों  को  प्राप्त

 नहीं  किया  जा  सकता  |  राज्य  के  आघार  पर  सरकारी  कार्यवाही  का  प्रभाव  व्यक्ति

 के
 जीवन

 के  प्रत्येक  क्षेत्र  में  पड़ता  तथा  लोक-तथ्यात्मक सरकार  को  जनता  के

 सत्तारूढ़ वर्ग  भ्रल्पसंख्यकों  का  शत्रु  बन  जाता  तो  अल्पसंख्यकों .  को
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 द् द  कर  ऐसा  बनना  पड़ेगा  जिनसे  ईर्ष्या  न  की  जा  सके  |  स्वयं को  ऐसे  तत्वों के

 बनकर  बनाने  के  लिये  बहुसंख्यकों  state  से  न्याय्य  व्यवहार  के  विचार  कौर

 अल्पसंख्यकों
 कीਂ  से  तदनुरूप  ग्रांभार का स्थान कोई का  स्थान  कोई  बात  नहीं  ले

 जो  राज्य
 की
 संयोजित

 व
 व्यवस्थित

 प्रगति
 के  लिये  महत्वपूर्ण हैं  0.0

 मध्य  महोदय
 :

 प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  |

 विधेयक  के  सारे  प्रक्रमों  के  लिए  पन्द्रह  घंटे  नियत  हैं  ।

 समय  सीमा  को  पर देव  बढ़ाया  जा  सकता  है
 |

 ay  संशोधन  प्रस्तुत  किए  गए  हें  ak  कुछ
 और

 भी प्रस्तुत किए  जायेंगे
 ।

 इसलिये  में  यह  अनुभव  करता  हूं  कि  हमें  खंडों  के  लिये  कौर  समय  देना
 चाहिए  |

 Tat क०  Fo  बसु
 :

 सामान्य  चर्चा  के  लिए  सात  घंटे  का  समय  दिया

 जाय
 |  खंडों  पर  वाद-विवाद  में  अधिक  समय  नहीं  लगेगा

 |
 न्यूनाधिक  संशोधन  एक  ही  बात  से

 संबंधित
 हें

 जैसे  कि  भाषा  संबंधी  अल्पसंख्यकों  के  संबंध  में  लगभग  Yo  संशोधन  हैं  ।

 ध्िध्यक्ष  महोदय
 :  श्र  सात  घंटे  में  अ्रधिक  अन्तर  नहीं  है  ।  हम  सामान्य  चर्चा

 समाप्त  करेंगे  |  माननीय  मंत्री  को  ये  सभी  संशोधन  देखने  हैं  ।

 श्री  कामत  :  मंत्री  महोदय  कल  उत्तर  दे  सकते  हैं  ।

 श्रेय महोदय  :  हो  सकता  है  कि  माननीय  मंत्री  को  सामान्य  चर्चा  के  उत्तर  के  रूप  में

 अधिक  कुछ
 न

 कहना  हो
 ।

 वह  खंडों  के  सम्बन्ध  श्रमिक  समय  ले  सकते  हें  ।  इसलियें  हम

 थे  प्रस्ताव  पर  मतदान  समाप्त  करेंगे  ।

 श्रीमती  रेण  चक्रवर्ती  )  :
 are  राधे  घंटे  की  चर्चा  इसलिये में  यह  जानना

 चाहती  हूं  कि  मतदान  क्या  ठीक  ६  बजे  होगा  या  उस  से  कुछ  पहिले  |

 महोदय
 :

 मतदान  ६  .  ०५  तक
 समाप्त  किया  जायेगा  झर  फिर  ७  घंटे  कीਂ  चर्चा

 होगी ।

 श्री  कामत
 :

 कया  ग्न्य  मंत्री
 भी

 वाद-विवाद  में  हस्तक्षेप
 क

 रेंगे
 ?

 पंडित  गो०  व०
 पन्त

 :
 यदि  चाहते  हें

 तो
 में  नहीं  बोलूंगा

 ।

 freer  महोदय
 :  ४५

 श्र
 ५.  ५०

 के  बीच  में  प्रस्ताव  को  मतदान  के
 लिये  प्रस्तुत

 करूंगा ।  श्री  ।

 श्री
 क०  कु ०  बसु

 :
 जैसा  कि  माननीय  मंत्री  ने  अपने  भाषण  में  कहा  था  संविधान  के

 सम्बन्ध  में  यह  विशिष्ट  दो  अ्रघिनियमों को  स्वीकार  करने  पर  अवलम्बी  नन  यदि  राज्यों  के

 पुनर्गठन  में  भाषा  सम्बन्धी  सिद्धान्त  को  स्वीकार  किया  गया  होता  तो  हम  इस  संविधान

 विधेयक  को  स्वी  कार  कर  लेते  ।  परन्तु  इस  सिद्धान्त  को  जैसे  कि  बम्बई  राज्य  के  निर्णय  के  मामले

 में  स्वीकार  नहीं  किया  गया  है
 ।

 राज्य  पुनर्गठन  विधेयक  पर  वाद-विवाद  के  समय  इन  विशिष्ट

 बातों  के  सम्बन्ध  में  हम  बहुत  कुछ  कह  चुके  इसलिये  में  उस  विशिष्ट  frog  के  सम्बन्ध  में  विस्तृत

 रूप  से  कुछ  न  कहूंगा  ।

 उस  समय  हमने  इस  बात  पर  जोर  दिया  था  कि  भाषा  सम्बन्धी  अल्पसंख्यकों  की  समस्या  को  कम

 करने  के  लिये  एक  सीमा  आयोग  नियुक्त  किया  जाना  चाहिये
 ।

 गृह-कार्य  मंत्री  ने  कहा  है  कि  भाषा

 सम्बन्धी  राज्यों  के  सिद्धांत  पर  राज्यों  का

 भ्र  ग्रेजी  में
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 अल्पसंख्यकों  की  अत्यघिक  प्रतिशतता  कभी
 भी

 दोष  है
 ।

 इनकी  समस्या  के
 समाधान  के

 लिये  प्रयत्न

 किया  जाना  चाहिये था  क्योंकि  अ्रल्पसंख्यकों  की  अरन्य  प्रशासकीय  समस्याओं  की

 बनायी  गयी है  ।  इसलिये  ह  सुधार  की  हमको  चाहे  कितनी  ही  इच्छा  जहां  तक  पुनर्गठन का

 सम्बन्ध  स्थिति  ara  है  उस  में  संविधान  darters  विधेयक  का  बहुत  कम  महत्व  रह  जाता  है
 |

 राज्यों  के  नामों  की  समस्या  के  मामले  में  हम  समझ  नहीं  सके  कि  सरकार  उन  पुरानों  नामों  को

 क्यों  बनाये  रखना  चाहती  हैं  जो  कि  भ्रंग्रेजों  द्वारा  या  किसी  सामन्त  राजा  द्वारा  दिया  गया  है  ।  जसे  कि

 हमने  राज्य  पुनर्गठन  विधेयक  पर  चर्चा  के  समय  कहा
 था

 कि  मद्रास  राज्य  का  नाम  तामिलनाडु  होना

 चाहिये  क्योंकि  यह  तामील  भाषा  भाषियों  का
 घर

 है
 |  इसी

 प्रकार  कर्नाटक का  नया  राज्य  मैसूर

 के  पुराने  हैदराबाद के  पुराने  राज्य  के  कर्नाटक  क्षेत्रों
 र

 बम्बई  के  पुराने  राज्य  के  कुछ  जिलों

 को  कर  बनाया गया  है  |  इसलिये इसका  नाम  मैसूर  राज्य  की  प्रपक्ष  कर्नाटक राज्य  होना

 चाहिये  था  ।  सबसे  महत्वपूर्ण  बात  अ्रंदमान
 तर  निकोबार  द्वीपो ंके  नामकी  हमारे  राष्ट्रीय

 लन  की  wafer  १ यह  विशिष्ट  टापू  एक  दाण्डिक  बस्ती  यहां  क्रांतिकारियों  को  भ्राजीवन

 वास  के  लिये  भेजा  जाता  यही  वह  स्थान  है  जहां  नेताजी  सुभाष  चन्द्र  बोस  के  नेतृत्व  में  इंडियन

 नेपाल  आर्मी  ने  पहली  बार  भारतीय  राष्ट्रीय  झंडा  फहराया  था
 ।

 कुछ  समय  हुश्न  इस  टापू  का  नाम

 नेताजी  सुभाष  चन्द्र  बोस  के  नाम  पर  रखने  के
 सम्बन्ध

 में
 वाद-विवाद  भी  eat  ati  इसलिये

 इस  टापू  का  नाम  बदल  देना  चाहिए
 ।

 में  इस  बात  पर  इस  समय  अधिक कुछ  न  कहूंगा  क्योंकि  मेंने

 इस  विशिष्ट  खंड  के  सम्बन्ध-में  एक  संशोधन  प्रस्तुत  किया  है  |

 एक  कौर  महत्वपूण बात
 राज्य परिषद्

 में  स्थानों  के  बटवारे  की  है  ।  कुछ  क्षेत्रों  संघ  क्षेत्र

 होने  के  कारण  राज्य  ohare  में  प्रतिनिधान  का  भ्र धि कार  नहीं  है  ।  लकादीव  और  मीनीकाय
 जो  पहले  पुरानें  मद्रास  राज्य  का  भाग  ७. प्रब उन्हें  संघ  क्षेत्र  के  अ्रन्तगंत  रखा  गया  है  प्र  उनका

 कोई  भी  प्रतिनिधि न  होगा  ।  अन्दमान  ae  निकोबार  टापों  के  सम्बन्ध  में  यह  wave  किया  गया

 था  कि  प्रतिनिधि  सरकार  से  वहां  पर  प्रशासन  कार्य  नहीं  चलाया  जा  सकता  इसलिये  संविधान  में  उग्र

 भाग  के  राज्यों में  रखा  गया  परन्तु  संविधान  के  अधीन  सरकार  को  यह  देखना  चाहिये  कि

 यदि  पहले  उस  समय  प्रतिनिधि  सरकार  की  स्थापना  सम्भव  नहीं  थी  तो  wae  लोगों  को  शिक्षा  दे  कर

 शर  कुछ  प्रशासकीय  सुधारों  द्वारा  उन  क्षेत्रों  में  भी  प्रतिनिधि  सरकार  की  व्यवस्था  की  जानी  चाहिये

 परन्तु  अब  हम  देखते  ह  कि  संसद्  में
 या

 मद्रास  विधान  सभा  में  उसके  प्रतिनिधान  का  अधिकार  भी

 छीन  गया  है  उसे  संघ  प्रदेश  बना  दिया  गया  है  ।  संयुक्त  समिति  में  इस  बात  पर  चर्चा

 हुई  थी  हमें  बताया  गया  था  कि  १४५,००० या  २०,०००  व्यक्तियों  के  लिये  प्रतिनिधान  की

 व्यवस्था करना  अत्यन्त  कठिन  है  |  अन्दमान  भ्र  निकोबार  टापों  के  मामले  में  विंमान  संविधान  के

 एक  उपबन्ध के  अ्रधीन  लोक-सभा  के  लिये  एक  सदस्य  मनोनीत  किया  जाता  इसी  प्रकार

 दीव  कौर  मीनीकाय  के  मामले  में
 भी

 उन्हें
 राज्य  परिषद में में  प्रतिनिधान  का  भ्र धि कार  प्राप्त

 होना  चाहिये  ।  जैसा  कि  माननीय मंत्री  ने  कहा  है  ऐसा  निर्वाचक-गण  या  किसी  ओर  विधि  द्वारा

 किया  जा  सकता  है  परन्तु  इस  सम्बन्ध  में  कोई  उपबन्ध  भ्रवदय  होना  चाहिये  |

 इस  सम्बन्ध  में  सबसे  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  संविधान  के  विंमान  उपबन्धों  के  अ्रधोन जिन  संघ
 क्षेत्रों को  केन्द्र  द्वारा  करने  का  प्रस्ताव  हैं  या  जो  केन्द्र  द्वारा  शासित  होते  हैं  उनके  प्रशासन  में

 जनता  का  भी  सम्बन्ध  होना  चाहिये  ।
 विशिष्ट  क्षेत्र  पर  लागू  होने  वाली  विधि  पर  संसद्  को  चर्चा

 करनें  का  अधिकार नहीं  था  ।  अरब  संसद्  ऐसा  कर  सकती  है  कौर  संसद  यह  भी  निर्णय  करेगी

 कि  विशिष्ट  क्षेत्र  का  प्रशासन  किस  प्रकार  हो  ।  माननीय  मंत्री  ने  प्रभी  अभी  जो  टिप्पण  सभा के  सामने

 रखा  है  यदि  उसे  पहले  रखा  गया  होता  तो  हम  इस  प्रस्ताव  पर  भली  भांति  विचार कर  सकते  थे

 परन्तु  उनके  भाषण  से  में  यह  समझ  सका  हुं  कि  बेहतरी  के  लिये  कुछ  परिवर्तन  किया  गया  है  ।  में  यह

 कहना  चाहता  हूं  कि  जिन  सीमित  अधिकारों  को  देने  का  प्रस्ताव  चाहे  नगर  निगम  के  रूप  में  या  जिला
 बोझ के  रूप  उनमें  ऐसी  व्यवस्था  की  जानी  चाहिये  कि  विशिष्ट  क्षेत्र  की  जनता  प्रशासकीय तथा

 अन्य  मामलों में  eater  भाग ले  सके  ।  यदि  हम  द्वितीय  पंचवर्षीय योजना  को  सफल  बनाना  चाहतें

 ह
 तो

 उसमें  लोगों  का  सहयोग  अ्रनिवायें  है
 ।
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 में  पिछले  दिनों  समाचार  पत्र  में  चीन  गये  दल  के  Ih  सदस्य  का  लेख  पढ़  रहा था  ।  उसमें

 यही
 कहा  गया

 था
 कि  भारत  में  सबसे  महत्वपूर्ण  जिस  बात  की  कमी  है  वह  है  योजना  के  लक्ष्यों  को

 पूरा  करने  में  जनता  का  तथा  सहयोग  ।  योजना की  सफलता  प्रेयसी  ढांचे

 पर
 निर्भर  होती  है  कौर  इस  बात  पर  भी  निर्भर  होती  कि  हम  किस  प्रकार  जनता

 से

 व्यवहार  करते  हें ताकि वह  यह  समझे  कि  जो  कुछ  किया  जा  रही  है  वह  जनसाधारण के  लाभ  के  लिये

 त्रिपुरा
 और

 मनीपुर  के  मामले
 में

 तीन  या  चार  सलाहकारों की  सहायता
 से

 मेरा  यह  विचार  हें  कि  इस  समय  विधि  तथा  व्यवस्था  के  मामले  प्रौढ़  वित्त  के  सम्बन्ध  में

 कुछ  निर्धनों  को  छोड़  कर  समस्त  प्रशासकीय  ढांचे  का  कार्य  उस  विशिष्ट  क्षेत्र  की  जनता  को  सौंपा

 जाना  चाहिये  ।  त्रिपुरा  ae  मनीपुर  स्वयं  पहल  प्रशासी  इकाइयां  थीं  ।  उनकी  अपनी  न्यायिक

 व्यवस्था  भ्र पना  उच्च  न्यायालय था  ।  हिमाचल  प्रदेश  झर  दिल्ली  में  विमान  संविधान  के  ate

 भी
 सीमित  अधिकारों  की  विधान  सभायें  हें

 ।
 हम  चाहते  हें  कि  सभी  राज्यों  चाहे  वे  कितने ही

 छोटे  क्यों  न  भारत  के  किसी  अरन्य  भाग
 की

 भांति  एक  ही  स्तर  पर  रखा  जाये  ।  में  कह  नहीं  सकता  कि

 सरकार  ऐसा  क्यों  नहीं  करना  चाहती  हे  ।

 सरकार ने  १९४७ या  2EXo  के  बाद  से  क्या  किया  उसने उन  क्षेत्रों  की  जनता  को  प्रशिक्षित

 करने  के  लिये  ताकि  वह
 पिन

 क्षेत्रों  के  मामलों  का  प्रबन्ध  स्वयं  कर
 क्या  किया  राज  यह

 कि  लोग  झ्र धि कार  दिये  जाने  कौर  अपने  मामलों  का  प्रबन्ध  करने  का  उत्तरदायित्व  संभालने
 के

 योग्य  नहीं  हैं  बेकार  सी  बात है  ।

 में  माननीय  मंत्री  से  करूंगा  कि  वह  किसी  बड़े  राज्य  या  बम्बई  या  कलकत्ता  की  भांति

 नगर  निगम  के  अधिकारों  को  चाहे  सीमित  कर  दें  परन्तु  लोगों  को  भ्र ौर  अधिक  अधिकार दिये  जाने

 चाहिये  ताकि  वे  स्थानीय  स्वास्थ्य  कौर  सभी  बातों  की  व्यवस्था  स्वयं  कर  सकें  ।

 हमें  बताया  गया  है  कि  केन्द्र  में  एक  मंत्रणा  समिति  या  स्थायी  समिति  गठित  की  जायेगी  ।

 डूम  जानते  हैं  कि  मनीपुर
 are  mT  सीधे  केन्द्रीय  प्रशासन  के  अधीन  रहे  हैं

 |

 इस  विशिष्ट  क्षेत्र  के
 मामलों  पर  वाद-विवाद  के  सम्बन्ध  में  इस  dag  को  कितने  दिन  अवसर  प्राप्त  हुआ  हैं

 ?
 श्रायव्ययक

 सत्र  में  भी  उन  मामलों  पर  चर्चा  के  लिये  कोई  विशेष  दिन  बंटित  नहीं  किया  जाता  है  ।  उस  क्षेत्र  के

 प्रतिनिधियों  द्वारा  जोर  देने  पर  वर्ष  भर  में  पांच  या  घंटे  वाद-विवाद होता  है  ।  वहां  के  लोग  अपनी

 सदस्यों  को  जानते  शोर  वही  प्रभावकारी  रूप  से  स्थानीय  सदस्यों का  समाधान  भी  कर  सकते

 ड्  |

 एक  महत्वपूर्ण बात  अल्पसंख्यकों  की  समस्या है  ।  माननीय  मंत्री  नें  स्वयं  कहा  हैं  कि

 संयुक्त  समिति  के  भ्रधिकांश  सदस्यों  ने  इस  समस्या  के  समाधान  के  सम्बन्ध  में  चिन्ता  प्रकट  की
 है  ।

 जहां  भाषा  सम्बन्धी  भ्रल्पसंख्यक
 हैँ

 वहां  श्नौद्योगिक  क्षेत्र  कौर  सीमा  क्षेत्र  भी  हम
 जानते  चूंकि

 संविधान  भ्रनुच्छेद  ३४७
 के  अधीन  यह  उपबन्धित  हें  कि  किसी  विशिष्ट  प्रदेश  के  प्रशासन

 के  मामले  में

 यदि  उस  विशिष्ट  प्रदेश  का  जनसमुदाय  चाहे  तो  वह  राष्ट्रपति  को  अभ्यावेदन  कर  सकता  हैं
 प्रौढ़

 राष्ट्रपति  अनुमति  देगा  कि  उस  विशिष्ट  प्रदेश  में  उस  विशिष्ट  भाषा
 को

 प्रशासकीय  काय  में  उपयोग

 किया  जाये  ।  बिहार  के  कुछ  लोगों  ने  श्रभ्यावेदित किया  है  कौर  उस  विशिष्ट  क्षेत्र  में  बंगला  भाषा
 बोली  जाती  है  परन्तु  हम  जानते  हैं  कि  हमारे  संविधानिक  प्रमुख  को  मंत्रियों  की

 मंत्रणा  पर  काय

 करना  होता  है  ।  प्रायः  गलत  या  ठीक  किसी  विशिष्ट  राज्य  के  मंत्रियों  के  विरुद्ध
 यह

 arte  लगाया
 जाता  है  कि  वे  अल्पसंख्यकों  के  हित  में  जिस  प्रकार  उन्हें  कार्य  करना  वें  नहीं कर

 इसलिये  न्याय  पाना  अत्यन्त  कठिन  है  ।  संयुक्त  समिति  में  हम  सभी  का  यही
 विचार

 था  कि  राज्यों

 से
 बाहर  ऐसा  कोई  स्वतंत्र  निकाय  होना  चाहिये

 जो
 संसद्  को  प्रतिवेदित  कर

 सके  कौर  जहां  तक

 विभिन्न  राज्यों  का  सम्बन्ध  है
 भ्रत्पसंख्यकों  के  हितों

 को

 देखभाल  कर  सके

 |
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 श्री  मन्थनी  ने  सम्बन्ध  का  प्रदान  उठाया  है
 ।

 हमें  कभी  माननीय  मंत्री  द्वारा  बताया  गया  हे  कि

 ऐसा  कोई  सुझाव  विचाराधीन  है
 ।

 ऐसी  समस्याओं  से  कठिनाइयां  उत्पन्न  होती  हैं
 ।  समस्त  राज्य

 की  व्यवस्था  के  संदर्भ  में  बहुत  कम  अल्पसंख्यकों  के  लिये  शिक्षा  का  प्रबन्ध  करना  किसी  विशिष्ट  राज्य

 के  लिये  कठिन  हो  सकता  हैं  ।  विश्वविद्यालय  के
 नियम  हैं

 ।
 इन  अल्पसंख्यक  वर्गों के  हितों  को

 सुरक्षित  करने  के  लिये  सरकार  स्वायत्तशासी  निकायों  पर  प्रभाव  डाल  सकती  है
 ।

 जब  तक  ज्ञापन  को  न  देखा  जाये  तब  तक  हम  प्रस्थापनाश्रों
 में  सुधार  करने

 के
 लिये  कोई

 सुझाव  नहीं  दे  सकते  हें  परन्तु  यह  बात  स्पष्ट  हो  जानी  चाहिये
 कि

 संसद्  चाहे
 जो  भी

 सिद्धान्त
 रित  करे  उनस  भाषाई  अल्पसंख्यक  वर्गों  के  सेवाओं  उस  क्षेत्र  विशेष  में  उसे  सरकारी

 भाषा  के  रूप  में  काम  में  लाने  के  अधिकार  सुरक्षित  रहने  चाहिये  |  राज्य  से  बाहर  केन्द्र

 में  कोई  ऐसी  प्रबन्ध  व्यवस्था  अवश्य  बनानी  होगी  जो  राज्य  पुनर्गठन  को  कार्यान्वित करें  प्रो  यह

 देखे  कि  उस  संहिता  उस  अधिकार  को  कहां  तक  परित्राण  दिया  गया  है
 ग्रोवर

 भ्रल्पसंख्यक  वर्गों

 ने  उस  अधिकार  से  कहां  तक  लाभ  उठाया  हैं  ।

 आपको  विदित है  कि  राज्य  पुनर्ग ठन  समिति  ने  छठी  भ्रनुसूची  के  बारे  में  इसलिये  कोई

 रिश  नहीं की  कि  एक  गैर-सरकारी  सदस्य  ने  इस  संबंध  में  एक  विधेयक  पुरःस्थापित  किया है
 |

 परन्तु  दुर्भाग्य  से  वह  विधेयक  वापस
 ले  लिया

 गया  है
 ।  इस

 से  हमारी  स्थिति बड़ी  विचित्र  हो  गई

 है  ।  हम  चाहते  हैं  कि  सरकार  यह  सुझाव  दे  कि  वह  इस  अनुसूची  में  किस  सीमा  तक  संशोधन  करना

 चाहती  है  ताकि  हमें  पता  चल  जाय  कि  सरकार  क्या  करना  चाहती  है  |

 भ्रष्  में  झा  कौर  पंजाब  में  प्रादेशिक  परिषदों  की  प्रस्थापना की  बात  को  लेता  हूं
 ।

 यह  ठीक

 है  कि  कुछ  क्षेत्रों  में  प्रादेदिक्व  हितों  को  सं  रक्षण  दिये  जाने
 की

 झावद्यकता  परन्तु  इसे  ककल
 दो  राज्यों

 में  ही  क्यों  लागू  किया  गया  बिहार  में  श्री  जयपाल  सिंह  ने  झारखंड  की  मांग  की
 ।

 हम  इस
 मांग  के  विरुद्ध  परन्तु  फिर  भी  afar  जातियों के  हितों  के  सं

 रक्षण
 के

 लिये  कौर  उनकी  समस्याओं

 को  सहानुभूति  वक  हल  करने  के  लिये  प्रादेशिक  परिषद्  जेसी
 किसी

 संस्था  की
 आवश्यकता

 थी  ।

 इसी  प्रकार  दार्जिलिंग  क्षेत्र  के  नेपाली  निवासी  भी  चाहते  हैँ  कि  उनके  हितों  की  रक्षा  की  जाये

 परन्तु  इन  स्थानों  पर  प्रादेशिक  परिषदों  की  व्यवस्था  न  करते  हुए  केवल  एक  या  दो
 राज्यों

 में  ही

 किसी  ayaa  विशेष  को  प्रसन्न  करने  के  लिये  ऐसा  किया  गया  मे  इसके  विरुद्ध  हूं
 ।

 में  इस  बात  का  विरोध  करता  हूं  कि  प्राप्त  में  PER  तक  निर्वाचन न  किये  जायें  ।
 यदि

 इस  प्रकार  का  कोई  समझौता  किया  गया  है  तो  ठीक  परन्तु  संविधान  में  यह  उपबन्ध  कयों  किया  जा

 रहा है  कि  राडार  प्रदेश में  wae  वर्ष  पुर्व  निर्वाचन  नहीं  किये  जायेंगे  ।
 यह

 सब  कुछ  एक  दल  विशेष

 की  सत्ता  बनाये  रखनें  के  लिये  किया  जा  रहा  हैं  ।  समस्त भारत  में  १९४५७  में  निर्वाचन किये  जायेंगे  ।

 कहा  जाता  है  कि  यहां  केवल  दो  वर्ष  पहले  ही  निर्वाचन  किये  गये  हे  ग्रोवर  फिर  से  निर्वाचन  नहीं  किये

 जा  सकते  |  राज्य  पुनर्गठन  विधेयक  में  यह  उपबन्ध  किया गया  है  ।  मेरा  कहना  हैँ  कि

 लाभ  के  लिये  संविधान  में  इस  प्रकार  का  संशोधन  न  करें  अभिपतन ने  १९४७  में  निर्वाचन करने  का

 जो  निश्चय  किया  है  उसे  न  बदलें  परन्तु  संविधान  में  संशोधन  करने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 में  प्राय  वाक्य  प्राप्त  न्यायाधीशों को  उच्च  न्यायालय के  न्यायाधीश  नियुक्त किये  जाने  के

 खिलाफ हूं
 ।  म  एक  न्यायाधीश  के

 बारे  में  जानता  हुं  जो  मुस्लिम  लीग  प्रौढ़  अंग्रेजी शासन  काल  में

 बड़ी  ईमानदारी  स्वतन्त्रता  से  कार्य  करता  रहा
 था

 परन्तु  सेवा-निवृत्ति  के  वह  नौकरी

 प्राप्त  करने  के  लिये  भारत  सरकार  के  संयुक्त  सचिवों  के  पास  चक्कर  लगाया  करता  है
 |

 इन्हें  न्यायिक

 जांच  के  लिये  भले  ही  नियुक्त  कर  दिया  जाये  परन्तु  नियुक्ति  उच्च  न्यायालय  उच्चतम  न्यायालय

 के  मुख्य  न्यायाधिपति  द्वारा  की  जानी  चाहिये  we  प्राय  विधेयक  के  गरचा  नियुक्त  किये  जाने  के
 बजाये  उनकी  सेवा-निवृत्ति  को  को  बढ़ा  कर  ६२  वर्ष  कर  देना  बेहतर  होगा  |

 एक  श्र  उपबन्ध  है  कि  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीशों का  वेतन  बढ़ाये  बिना  उनका

 कतरण  किया  जाये  |  इस  समय  उनकी  सहमति  से  स्थानान्तरण  किया  जाता  हूं  और  उन्हें
 रमक  भत्ता  भी  दिया  जाता  है  ।  राज्य  पुनर्गठन  आयोग  ने  यह  सिफारिश  की  है  कि  प्रत्येक  उच्च
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 Fo  Ho

 न्यायालय
 में  ध्  न्यायाधीश  दूसरे

 राज्यों
 के  होने  चाहिये  |  हम  उच्च  न्यायालय  का  कार्य भी

 प्रादेशिक  भाषा  में  चलाना  चाहते  हैं  परन्तु यदि  मद्रास के  किसी  न्यायाधीश कों  कलकत्ता  भेंज
 दिया  जाये  तो  वह  प्रादेशिक  भाषा  में  कार्य  नहीं  चला  सकेगा  कौर  अंग्रेजी  भाषा  में  a  करने

 से  खर्चे  अधिक  क्योंकि  सभी  दस्तावेजों  arte  का  ast  में  अनुवाद  कराना  पड़ेगा  ।  हम

 चाहते  हैं  कि  न्यायाधीश  उसी  प्रदेश  के  हों  ।  बिना  सहमति  के  स्थानान्तरण  करने  का  यह  अर्थ

 होगा  कि  यदि  किसी  राज्य  की  कार्यपालिका  से  उसको  न  पटे  तो  उसका  स्थानान्तरण  कर  दिया

 हमने  देखा  है  कि
 शासन  काल  में  न्यायपालिका का  जो

 सम्मान
 था  वह  ma  नहीं

 रहा  कलकत्ता  उच्च  न्यायालय के  एक  न्यायाधीश  ने  वहां की  पुलिस के  बारे  में  किसी  कठोर

 दाब्दावलि  का  प्रयोग  किया  तो  तुरन्त  उस  से  इसकी  पूछ  ताछ  की  गई  |  हम  चाहते  हैं  कि  न्यायपालिका
 की

 मान  प्रतिष्ठा  eto  रहे
 न्यायाधीशों

 का
 स्थानान्तरण  न

 किया  जाये
 ।

 साथ  ही  मुझे  यह
 भी  कहना  हैँ  कि  न्यायाधीशों  की  सेवा-निवृत्ति  की  आयु  बढ़ा  दी  जाये  कौर  उन्हें  एक  से  दूसर
 उच्च  न्यायालय  में  तब  तक  न  भेजा  जाये  जब  तक  वे  स्वयं  न  जाना  चाहते  हों  ।

 अन्त  में  में  यह  कहना  चाहता  हूं
 कि

 हमें  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  प्रतिनिधि  शासन  के  कौर
 संविधान  की  छठी  भ्रनुसूची  द्वारा  नियन्त्रित  क्षेत्रों  में  अधिकारों  की  व्यवस्था  करनी  चाहिये  कौर

 मुझे  है  कि  गह-काय॑  मंत्री  इस  पर  सहानुभूति  से  विचार  करेंगे  कौर  यह  ध्यान  रखेंगे  कि  संविधान

 में  एक  ही  बार  में  एसे  संशोधन  कर  दिये  जायें  जो  देश  के  सभी  नागरिकों  के  लिये  लाभदायक  हों  ।

 लंका  सुन्दरम  :  में  गह-किये  मंत्री  को  इस  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  पर  बधाई

 देता  हूं  क्योंकि  उन्होंने  राज प्रमुखों  को  हटा  कर  वह  काय  पुरा  कर  दिया  है  जिसे  सरदार  पटेल  जैसे

 कूटनीतिज्ञ  न  आरंभ  किया  था
 ।

 राज्य  पुनर्गठन  विधेयक  संविधान  संशोधन  विधेयक  ait  बंगाल-बिहार  विधेयक  संबंधी  तीनों

 संयुक्त  समितियों  का  सदस्य  होने  के  नाते  मेंने  गुह-कार्य  मंत्री  की  जिस  सहनशीलता  कौर  कांस्य

 भावना  का  अनुभव  किया  है  वह  वास्तव  में  प्रशंसनीय  हैं  ।

 राज्य  पुनर्गठन  की  प्रक्रिया  अपने  भ्रांति  क्रम  पर  पहुंच  चुकी  है  कौर  दो  या  ढाई  दिन  में

 सभा  इस  विधेयक  को  पारित  कर  परन्तु  मुझे  अब  भी  कुछ  शंकायें  हैं  भ्रांत  यह  शंकायें  उस  ग्रनभव ्

 पर  प्रसारित  हैं  जो  मुझे  गत  कुछ  वर्षों  में  इस  समस्या  के  निकट
 उसके

 में  रहने  से  प्राप्त  माह  |

 राज्य  पुनर्गठन  विधेयक  कौर  संविधान  संशोधन  विधेयक  की  संयुक्त  समितियों  में  हम  ने  सीमा

 अ्रायोग  के  प्रदान  को  उठाया  था
 ।  जब  राज्य

 पुनर्गठन  विधेयक  पर  चर्चा  हो  रही
 थी

 उस  समय  यह

 ara  थी  कि  यह  प्रश्न  हल  हो  जायेगा  ।  यदि  गृह-कार्य  मंत्री  राज्य  पुनर्गठन  विधेयक  के  संबंध  में

 दिये  गये  संशोधनों  की  सूची  देखें  तो  उन्हें  aaa  संशोधन  ऐसे  मिलेंगे  जिनमें  सीमा  आयोग  की

 मांग की  गई  है  |

 अ्राघ्र  झर  मद्रास  सरकारों के  बीच  बड़ी  गंभीर  स्थिति  उत्पन्न  हो  |  गत  मास की  १४

 तारीख  को  मद्रास  विधान  सभा  में  ALE  सरकार  की  इस  बात  पर  निन्दा  की  गई  कि  प्राप्त  के  राज्यपाल

 नें  सीमा  विवादों  के  बारे  में  जो  कि  मद्रास  प्रौढ़  म्यार  राज्यों  में  चल  रहे  कुछ  कह  दिया  मद्रास

 विधान  सभा  के  नेता  श्री  सुब्रह्मण्यम  ने  कहा  कि  अरघ  के  राज्यपाल  को  अपने  अभिभाषण  में

 मद्रास  सीमा  विवाद  का  उल्लेख  नहीं  करना  चाहिये  था  ।  इसके  चार  दिन  च्  श्री  गोपालन

 शेट्टी  ने  इसका  उत्तर  देते  हुए  कहा  कि  कारण  हम  ने  भारत  सरकार  से  ऐसे  सीमा  विवादों

 का  निबटारा करने  के  लिय  कोई  एकरूप  सिद्धांत  बनाये  जाने  के  लिये  कहा  रिक

 यह  बात  में  इसलिये  अभिलेख  में
 लाना  चाहता  हूं  कि

 मेने
 लोक-सभा  में

 पर
 संयुक्त  समिति

 में  कई
 बार  कहा  कि

 इन  सीमा  विवादों  का
 निबटारा  उभय  पक्षीय  चर्चा  द्वारा  नहीं  हो  सकता  है

 ।
 णा

 मूल  stat  में
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 ग्राहक  ote  मद्रास  सरकारें  तीन  वर्ष  तक  प्रयत्न  करने  पर  भी  इस  समस्या  को  हल  नहीं  कर  सकी  हैं

 अन्त  में  उन्हें  अपनी  समता  प्रकट  करना  पड़ी  और  दोनों
 ने  आयोग  की  स्थापना  की  मांग  की

 हाल  ही  में  मैसूर  सरकार  ने
 भी

 यह  मांग  की  है
 ।

 माननीय  गृह-मंत्री  कहेंगे  कि  राज्य  पुनर्गठन  विधेयक  में  जोनल
 परिषदों  की  व्यवस्था

 की

 गई  परन्तु  यह  मामला  श्रापके  सामने  है  जब
 कि

 एक  ही
 राजनैतिक  दल  की  दो  राज्य  सरकारें  कोई

 समझौता  नहीं  कर  सकी
 है  मैं

 उनसे  पूछना  कोरी
 है  कि

 कया

 थे

 आयोग  करेंगे  था  दोनों सरकारों  को  जोनल  परिषदों  की  प्रतीक्षा  करने  के  लिये  कहेंगे

 सीमा  आयोग  नियुक्त  किये  बिना
 इन

 सदस्यों  को  मैत्रीपूर्ण  ढंग  से  हल  नहीं  किया  जा  सकेगा

 site  इस  विषय  में  राज्य  पुनर्गठन  विधेयक  कौर  इस  विधेयक  में  यह  कमी रह  गई  है  जिसे  भ्र वश्य

 पुरा  किया  जाना  चाहिय े।

 हम  में  से  कोई  भी  स्थानीय  जनता  की  भावनाओं  को  व्यक्त  करना  सीमा  विवाद

 वाले  क्षेत्रों  में  जन  आन्दोलन  प्रारंभ  नहीं  करना  चाहता  परन्तु  गह-किये  मंत्री  यह  बात  स्वीकार

 करेंगे  कि  are  मूंद  लेने  से  कोई  समस्या  हल  नहीं  हो  जाती  इस  विधेयक  में  संशोधन  करके  अथवा

 संविधान  के  भ्रनुच्छेद  ३  कौर
 ४  के

 आधार  पर  एक  शझ्रायोग  नियुक्त  करना  ही  पड़ेगा
 ।

 अब  में  भाषाई  अ्रल्पसंख्यक  वर्गों  के  बारे  में  कछ  कहूंगा  ।  गृह-कार्य मंत्री  ने  सभा-पटल  पर
 जो  नोट

 रखा  हैं  उसे  देखने  से  मुझे  बड़ी  निराशा  हुई  है
 ।

 मुझे
 थी  कि  भाषाई  अल्पसंख्यक वर्गों

 के  लिये  परिवारों  की  व्यवस्था  करने  संबंधी  भारत  सरकार  की  प्रस्तावित  कार्यवाही  अधिक  कठोर

 होगी

 यह  बड़े  दु:ख  की  बात  है  कौर  गृह-कायें  मंत्री  इससे  इन्कार  नहीं  कर  सकते  कि  सभी  भारतीय
 राष्ट्रजनों  को  एक  प्रकार  की  नागरिकता  प्राप्त  नहीं  है  ।  एक  भी  राज्य  ऐसा  नहीं  है  जो  अल्पसंख्यक

 वर्गों  के  जीवन  को  भ्र रक्षित  बनाए  के  लिये  उत्तरदायी  न  हो  ।  मेरा  आंध्र  सरकार  द्वारा
 तामील  अल्पसंख्यक वर्गों  पर  की  गई  कार्यवाही  से  है  ।  उड़ीसा के  बारे  में  भी  यहीਂ  कहा  जा  सकता  हैं  ।

 इस  प्रकार  के  कई  उदाहरण  है  जहां  भाषाई  भ्रल्पसंख्यकों  के  साथ  ऐसा  व्यवहार  किया  गया  ह  ।

 मुझे
 इस

 बात  से  बड़ी  प्रसन्नता  हुई  कि  तिक: रात [ुहेकाय  मंत्री  ने  अल्पसंख्यक  वर्ग  आयुक्त  नियुक्त  करने
 के

 बारें  में  दिये  गये  मेरे  सुझाव
 को

 स्वीकार
 कर

 लिया  है  परन्तु  केन्द्र  द्वारा  बिना  कोई  निदेशक  जारी
 जिस से  कि  अल्पसंख्यक  वर्गों  की  यह  मनोवैज्ञानिक  प्रतिक्रिया  हो

 कि
 उनके  अ्रधिकार  सुरक्षित

 प्रस्तावित  कार्यवाही  देश  की  ्रादानुकुल  नहीं  होगी
 ।

 टिप्पणी  की  कंडिका  २२  में  राज्य  पुनर्गठन

 आयोग  का  यह  उद्धरण  दिया  गया  है  कि
 अल्पसंख्यक

 वर्गों
 को

 किन्हीं
 भी  प्रत्याभूतियों  द्वारा  राज्य

 सरकार  की  भेदभावात्मक  नीति  से  नहीं  बचाया  जा  सकता  है  ।  इस  वक्तव्य
 को

 देख  कर  मुझे

 बहुत  दुःख  हुआ  है
 ।

 गृह-मंत्री  को  इसे  भ्र पनी  टिप्पणी  में  सम्मिलित  नहीं  करना  चाहिये था

 क्योंकि  इस
 से

 राज्य  सरकारों  का  रास्ता  खुल  जायेगा  ।  इस  वक्तव्य  में  सरकार  का  इरादा  स्पष्ट

 किया  गया  है  whe  यह  विधेयक  sat

 संयुक्त

 समिति  के

 प्रतिवेदन का  नहीं  हैं  ।  यह  म  केवल

 इतना  कहना  चाहता हूं  कि  जब  तक  देश  में  भाषाई
 अल्पसंख्यक  वर्गों

 क
 चार  करोड़  सदस्यों  को

 यह  शभ्राइवासन प्राप्त  नहीं  होता  कि  वे
 प्रथम  श्रेणी  के  नागरिक  द्वितीय  श्रेणी  के

 तब
 तक

 राज्य  पुनर्गठन
 की

 समस्या  हल  नहीं  होगी
 |

 कदाचित्  मेरे  मित्रों  ने  मेर  तकों  को  ठीक
 प्रकार से  समझा  नहीं  है  ।

 भाषाई  अल्पसंख्यकों  के  विरुद्ध  प्रशासनिक  भेदभाव  किये  जाते  उनकी  मातु  भाषा  को

 स्थानीय  न्यायालय
 या

 पाठशालाओं
 में

 स्थान  नहीं  दिया  जाता  है
 ।

 नौकरी  के  लिये
 भी

 प्रतिबंध

 तथा  अधिवास  संबंधी  नियमों  के  द्वारा  भेदभाव  किया  जाता  है
 ।

 मुझे  प्रसन्नता है  कि  गृह-कार्य

 मंत्री  ने  अ्रघिवास  संबंधी  अधिकारों  की  स्थिति  के  बारे  में  यथाशीघ्र  विधान  बनाने  का  én WRalagt

 दिया  है  ।  इन  प्रशासनिक  प्रतिबन्धों  के  कारण  अनेक  भाषाई  अल्पसंख्यकों की  स्थिति  गौण  नागरिकों

 जैसी हो  गई  में  इस  का  विरोध  करता  हूं
 ।

 जब  तक  भाषाई  अल्पसंख्यक  आयुक्त  का  पद  न नहीं
 1..  5./56
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 क०  कु०

 बनाया  जाता  शौर  वह  राष्ट्रपति  को  प्रतिवेदन  नहीं  तथा  संसद्  में  उस  पर  चर्चा  नहीं  होती

 तदनुसार  सरकार  उसे  अनीश  नहीं  तब  तक  देश  की  जनता  संतुष्ट  नहीं  हो  सकती  है  ।

 संविधान  के  अनुच्छेद  ३५०  ख
 में  जो  संशोधन  करने  का  विचार  गया  में  उस  से  संतुष्ट

 नहीं
 हूं  ।

 गृह-कार्य  मंत्री  ने  कहा  है  कि  संघ-राज्य  क्षेत्रों  के  बारे  में  वह  लोकमत  को  महत्व  देंगे  ।  परन्तु
 met  यह  है  कि  वहां  स्थापित  किये  जाने  वालें  निगमों  के  लिय  चुने  गये  व्यक्तियों  या

 सलाहकारों  के

 अधिकार  तौर  शक्तियां  कया  होंगी  कया  उन्हें  कुछ  विभागों  का  प्रभार  सौंपा  जायेगा  ।  कया  उन्हें

 कर  लगाने  व्यय  करने  के  अधिकार  होंगे  ?  हिमाचल  मनीपुर

 अंदमान  निकोबार  शादी  द्वीपों  की  स्थिति  में  अत्यधिक  अन्तर  है  ।  इनके  लिये  कोई  एक  रूप

 व्यवस्था नहीं  की  जा  सकती ।

 मे  सानता  हुं  कि  गृह-किये  मंत्री  प्रजातंत्र  में  विशवास  रखते  परन्तु  इन  क्षेत्रों  के  संघ  क्षेत्र

 घोषित  किये  जाने  के  कारण  उनके  हाथ  बंध  गये  तथापि  में  कहूंगा  कि  अन्य  देशों में  केन्द्रीय

 प्रशासित  क्षेत्रों  का  प्रशासन  पृथक  ढंग  का  होता  उदाहरण  के  लिये  वाशिंगटन  को

 वहां  का  प्रशासन  शेष  अमरीका  के  प्रशासन  से  भिन्न  है
 ।

 परन्तु  हमें  rar  तक  मालूम  नहीं
 कि  यहां  प्रशासन  चलाने  में  लोक  मत  को  किस  प्रकार  प्रतिनिधित्व  दिया  जायेंगी  ।

 माननीय  मंत्री  को  इस  का  स्पष्ट  चित्र  उपस्थित  करना  क्योंकि  प्रजातंत्र  के  इस  युग
 में  हम  संघ  क्षेत्रों  को  लोकप्रिय  प्रतिनिधियों  के  सहयोग  पर  शभ्राधारित  प्रशासनिक  व्यवस्था  से  वंचित

 नहीं  रख  सकते  |  अत  इस  बीच  के  समय  में  ऐसी  कोई  व्यवस्था  करने  के  लिये  कार्यवाही  की  जानी

 चाहिय े।

 संयुक्त  समिति  में  भी  स्थायी  प्रादेशिक  समितियों  की  धारणा  में  परिवर्तन  कर  दिया  गया

 पहले  पंजाब  के  बारे  में  फिर
 भ्रान्ध्न के बारे

 के
 बारे

 में
 ।

 पंजाब  के  संबंध  में  इस  योजना  को  संयुक्त  समिति

 के  प्रतिवेदन  का  श्री  बना  दिया  गया  था  तथा  आंध्र  संबंधी  एक  अल्प  सूचना  प्रशन  के

 प्रसंग  में  सभा  पटल  पर  रखी  गई  थी  ।  गृह-कार्यों मंत्री  ने  दिल्ली  राज्य
 के

 समस्त  ग्रामीण
 क्षेत्रों  के

 लिये  भी  एक  प्रादेशिक  समिति  बनाये  जाने  की  बात  कही  है  ।

 पंडित  गो०  qo  पन्त
 :

 यह  प्रादेशिक  समिति  बिल्कुल  भिन्न  निगम  के  सदस्यों में  से

 कुछ  सदस्यों  की  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  लिये  एक  समिति  बना
 दी

 जायेंगी
 ।

 लंका  सुन्दरम  अरब  में  ग्रां श्र
 की

 प्रादेशिक  समिति  के  बारे  में  कुछ  कहूंगा  क्योंकि  प्राप्त

 कौर  तेलंगाना  के  कुछ  कांग्रेसी  नेताओं  के  बीच  हुए  एक  समझौते से  कुछ  भ्रांति पैदा  हो  गई  है  ।
 इस

 समझौते  में  यह  तय  gat  था  कि  मंत्री  मंडल  में  ६०  कौर
 ४०  के  निपात  से  प्रा

 और  तेलंगाना
 के

 मंत्री  रहेंगे  अ्रौर  तेलंगाना  के  मंत्रियों  में  एक  मंत्री  मुसलमान  होगा  ।

 श्री  वि०  घ०  देशपांडे  :  साम्प्रदायिकता के  आधार  पर  सुरक्षण  होगा  ।

 लंका  सुन्दरम  :  इस  समझौते में  एक  बात  यह  तय  हुई
 थी

 किं
 यदि  मुख्य  मंत्री  श्रीनगर

 का  होगा  तो  उपमुख्य  मंत्री  तेलंगाना  का  होगा  ae  योजना  ae  विकास

 तथा  वाणिज्य  ate  उद्योग  विभागों  में  से  दो  विभाग  तेलंगाना  के  मंत्रियों  को  दिये  जायेंगे  ।

 गृह-किये  मंत्री  ने  श्राइवासन  दिया  है  कि  सरकार  ने  इस  समझौते
 को

 मान्यता  नहीं
 दी

 हूं
 ।

 यद्यपि  इस  समझौते  को  सभा  पटल  पर  रखे  गये  टिप्पण  में  सम्मिलित  नहीं  परन्तु

 इसकी  सब  विभागों  ate  पदों  का  पहले  से  कर
 ली

 गयी  मुझे इस  पर

 |
 $$$

 मूल  भ्रंग्रेजी में
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 प्रभी  कुछ
 ही

 दिन  हुए
 पन्थ

 के  कुछ  मंत्री  दूसरे  मंत्रियों  को  निकाल  देने  के  लिये
 एक

 हस्ताक्षर

 चला  रहे  थे  ।  में  गृह-कार्य  मंत्री  से  यह  झ्राइवासन  चाहता  हूं  कि  ae  इस  ढंग से  aes

 राज्य  के  निर्माण  की  अनुमति  नहीं  देंगे
 ।  इस  प्रकार  की प्रादेशिक  के  परिणाम  बहुत बुरे  होंगे  ।

 मैं  इस  की  ae  सभा  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  और  करता  हूं  कि  सभा  एसा  नहीं

 होने  देगी  ।

 इस  समझौते  में  यह  भी  तय  किया  गया  था  कि  श्रान्त  की  प्रादेशिक  समिति  की  सलाह

 सरकार  कौर  राज्य  विधान  मण्डल  द्वारा  स्वीकार
 की

 जाएगी
 |

 मेरा  यह  मत  है  कि
 विधान

 मण्डल  को  कैसे  इस  प्रकार  के  समझौते  से  बाध्य  किया  जा  सकता

 प्रादेशिक  समिति  की  स्थापना  का  मूल  विचार  यह  है  कि  जो  क्षेत्र  मिलाये  गये  हें  उनको  पर्याप्त

 श्र  उचित  संरक्षण दिया  परन्तु में  इस  प्रकार  के  समझौते का  पूर्ण  रूप  से  विरोध  करता

 ह

 में  उनसे  wile  करूंगा  कि  यह  कोई  दलीय  विवाद  नहीं  बल्कि  इसका  समस्त  जनता  पर

 प्रभाव  पड़ेगा  |  अब  जब  विधेयक  पर  चर्चा
 की

 जा  रही  हं  इस  पर  विचार  किया  जाना  चाहिये  ।

 सदन  के  कार्यों  कौर  अ्रधिकारों  के  बारे  में  दो  या  तीन  वर्ष  पूर्व  मेंने  प्रश्न  उठाया  था  |

 परन्तु  इसमें  कुछ  ग्रोवर

 ही

 बात

 यह  एक  सिद्धान्त  का  प्रदान  है  कौर  हमें  इस  पर  विचार  करना

 जब  राज्य  पुनर्गठन  विधेयक  संबंधी  संयुक्त  समिति  ने  विधेयक  पर  विचार  समाप्त  किया

 तब
 मध्य  प्रदेश  के  लिये  gat  सदन  का  कोई  उपबंध  नहीं  था

 ।
 परन्तु  कुछ  बातें

 ऐसी
 हुई  कि

 एक

 संशोधन  के  द्वारा  सदन  का  उपबंध  किया  गया  ।  मुझे  मालूम  है  कि  इसके  लिये  केन्द्रीय  सरकार
 शौर  गृह-कार्य  मंत्री  पर  बहुत  जोर  डाला  गया  था

 ।
 भारतीय  राष्ट्रीयता  के  वर्तमान  प्रसंग  में  हमें

 नवीन  राज्यों  में  दूसरे  सदनों  का  उपबंध  नहीं  करना  चाहिये
 ।

 दुसरे  सदन  की  स्थापना  के  पीछे  कोई  युक्ति  नहीं  केवल  उन
 लोगों

 जो निर्वाचनों

 में  परास्त  हो  जाते  स्थान  देने  के  लिये  दूसरे  सदन  की  व्यवस्था  करना  श्रेयस्कर  नहीं

 इस  समय  भी  ऐसे  बहुत  से  सदस्यों
 को

 दूसरे  सदनों
 में

 स्थान  मिला  gar  यह  युक्तियुक्त नहीं  है

 में  करता  हुं  कि  गृह-कार्य  मंत्री  दूसरे  सदन  की  इस  मांग  का  विरोध  करेंगे  |

 मालाबार  राज्यों  का  सिद्धान्त  स्वीकार  हो  चुका  हैं

 और  हो

 सकता  है  कि  इस  आवेश  के  समाप्त हो  जाने  पर  महाराष्ट्रीय  गुजराती  महाराष्ट्र  गुजरात  राज्यों  का  निर्माण  कर  परन्तु

 बम्बई  के  लिये  जो  व्यवस्था  की  गई  है  हम  उस  में  कोई  बाधा  नहीं  चाहते  ।  गृह-कार्य  मंत्री  ने  जिस

 श्रकार  इन  तीनों  विधेयकों  का  संचालन  किया  उसके  लिये  में  उनकी  प्रशंसा  करता  हूं  ।

 श्री  alo  कि०
 रे  टक )

 :  गृह-कायें  मंत्री  ने  फिर  से  इस  विधेयक  में  सहायक a  छोटा

 भाग  बताया  हैं  उसी  की  कौर  मैं  सभा  का  ध्यान  Hele  करूंगा  ।

 अल्पसंख्यकों  की  दिक्षा  दीक्षा  ate  उनकी  भाषा  तथा  नौकरियों  में  उनको  उचित

 प्रतिनिधित्व  दिये  जाने  के  बारे  में  गृह-कार्य  मंत्री  ने  राज्य  पुनर्गठन  आयोग
 की

 सिफारिशों
 को

 कार्यान्वित

 करने
 की

 se  विशेष  ध्यान  दिया  है  ।
 में  इस  बारे  में  कुछ  नहीं  कहूंगा

 ।

 न्यायपालिका की  संविधान  के  निर्माण से  अब  तक  उपेक्षा

 निन  हि  ट्र
 कौर  ध्यान  नहीं  देता  हैं

 ।
 में  चाहता  हूं

 कि
 हमें

 इस
 के  महत्व

 को
 समझना

 sil  में
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 बी०  कि०

 अमेरिका  के  मुख्य  न्यायाधिपति  ने  भारत  के  ह  दौरे  में  कहा  है  कि  स्वतंत्र  विधि  जीवी  संघ

 शर  स्वतंत्र  न्याय-पालिका  स्वतंत्र  जीवन  के
 दो  शिखाधार  में  आशा  करता  हूं  कि  हमारी  सरकार

 शर
 इस  सभा  का  प्रत्येक  सदस्य  इसे  स्वीकार  करेगा  कौर  देश  में  एक  सुदृढ़  न्यायपालिका  की

 बिकता  का  अनुभव  करेगा
 |

 जब  तक  संविधान  द्वारा  दिये  गये  मूल  अधिकारों  पर  श्राभारों  की

 रक्षा  के  लिये  स्वतंत्र  ग्रोवर  सुदृढ़  विधि-जीवी  संघ  नहीं  तब  तक  इन  अधिकारों  का  कोई  लाभ  नहीं

 संविधान  के  निदेशक  तत्वों  में  कार्यपालिका  से  न्यायपालिका  को  पृथक  करने  का  विचार

 प्रकट किया  गया  परन्तु  यदि  सेवा-निवृत्त  होने  के  बाद  आजीविका  के  लिये  न्यायाधीशों  को

 कार्यपालिका  के  सहारे  रहना  तो  इस  पृथक्करण  का  कोई  लाभ  नहीं  होगा  ।  में  माननीय

 मंत्री  का  ध्यान  इस  कौर  आकर्षित  करता  हूं  कि  संविधान  के  इस  संशोधन  में  इस  शाखा  की  उपेक्षा

 नहीं को  जानी  चाहिय े।

 ब्रिटिश  शासन  काल  में  यहां  ब्रिटिश  नमूने  पर  उच्च  न्यायालय  स्थापित  किये  जिनमें
 न्यायाधीश  तब  तक  काम  कर  सकते  जब  तक  कि  वे  शारीरिक  रूप  से  नहीं  हो  जाते  थे  ।

 अ्रमेरिका में  भी  यही  प्रथा  हैं  ।  बाद  में  अंग्रेजों  ने  न्यायाधीश  भारतीय  सिविल  सर्विस  में  से

 भरती  करने  शुरु  उनकी  सेवा-निवृत्ति  की  झ्  ६०  वर्ष  होती  थी  ।  इस  प्रकार विधि

 साइयों  में  से  भरती  किये  गये  are  भारतीय  सिविल  सर्विस  से  लिये  गये  न्यायाधीशों  की  सेवा-निवृत्ति
 की  श्राय  निर्धारित हो

 सेवा-निवृत्ति वेतन  के  बारे  में  मुझे  ote  मालूम  नहीं  परन्तु  सेवा  से
 निवृत्त  होने  के

 न्यायाधीश  विधि-व्यवसाय कर  सकते  थे  ।  उदाहरण  के
 श्री  पी०

 प्यार  दास
 पटना

 उच्च  न्यायालय  से  सेवानिवृत्त  होने  के  उपरांत  तक  वहां  वकालत  कर

 इसके  बाद  यह  प्रथा  हो  कि  स्थायी  न्यायाधीश  सेवा-निवृत्त  होने  के  बाद  उसी  न्यायालय

 या  उसके  अधीनस्थ  न्यायालयों  में  विधि  व्यवसाय  नहीं  कर  सकते  थे  ।  यह  केवल  प्रथा  थी  ae  किसी

 नियम  या  अ्रधिनियम  में  उपबंधित  नहीं  थी  ।

 उसे  यह  बचन  देना  पड़ता  कि  सेवा  निवृत्त  होने  के  रचा  वह  उस  न्यायालय  में  अथवा

 अधीनस्थ  न्यायालय  में  वकालत  नहीं  करेगा  ।  सेवा  निवृत  होने  की  झायँ  ६०  वर्ष  रखी  गयी  थी  कौर

 इसके  साथ  ही  साथ  एक  नियम  यह  भी  था  कि  भारत  सरकार  केवल  दो  ब्  में  ही  किसी  के

 सेवा  काल  को  बढ़ा  सकती  थी  ।  एक  उस  अवस्था  में  जब  कि  यह  डर  हो  कि  उस  न्यायाधीश  के

 निवृत्त  हो  जाने  से  उस  योग्यता  का  कोई  व्यक्ति  मिलना  कठिन  होगा  कौर
 न्यायालय

 के  काम  में

 विधा  पड़ेगी  |  उस  अवस्था  में  सेवा  क्राल  बढ़ाया  जा  सकता  है  जब  कि  किसी  का  सेवा  काल

 इतना  हो  कि  उसे  सम्माननीय  निवृत्ति-वेतन  प्राप्त
 न

 होता  हो
 ।  उस

 समय  अधिक  से  भ्रमित  निवृत्ति

 वेतन की  १२००  रुपये  पर  कम  से  कम  ८००  रुपये  प्रयत्न  यह  होता  था  कि

 धीद को  १२००  अथवा  १०००  रूपया  निवृत्ति वेतन  मिल  जाय

 यह  प्रक्रिया  चलती  परन्तु  संविधान  के  निर्माण  से  कुछ  समय  पूर्व  इस  नियम
 को

 रद्द  कर

 दिया  गया  ।  माननीय  सदस्यों  को  यह  समझ  लेना  चाहिये  कि  संविधान  निर्माताओं  ने  काफी  विचार

 करने  के  च्  ६०  वर्ष  की  थ  निश्चय
 की  रौ

 उस  व्यक्ति  के  स्तर  के  संबंध  में  उन्होंने

 यह  निश्चय  किया  था  कि  वहू  किसी  प्राधिकार  अथवा  किसी  न्यायाधिकरण
 के

 समक्ष

 विधि  व्यवसाय नहीं  करेगा  sa  लिये  हम  इस  में  परिवर्तन  क्यों  करें
 ?

 अरब  हमारी  सरकार  यह

 समझ  सकी  है  कि  यह  गलत  नीति  थी  ।  इसके  लिये  में  मंत्री  महोदय  को  धन्यवाद  देता  हूं  कि  वह  कुछ

 सुधार  करने  का  प्रयत्न  कर  रहे  मेरा  इससे
 भी

 इतना  संबंध  नहीं  है  जितना  कि  यह  जानने  से  है  कि
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 इस  सदन  के  कुछ  माननीय  मित्रों  की
 विचार  धारा  किस  कौर जा  रही  हैं

 ।
 कई  सदस्यों ने  इस

 के
 संशोधन  प्रस्तुत  किये  है  कि  सेवा-निवृत्त  न्यायाधीशों  को

 जो
 अवसर  दिये  जा  रहे  हैं

 वे  न
 दिये

 जाये
 ।

 में  प्रभी  उनके  समक्ष  कुछ  उदाहरण  प्रस्तुत  करूंगा  ताकि  उन्हें  पता  लग  सके  कि  संविधान  में  इसकी

 व्यवस्था क्यों  की  गयी  थी  ।

 वास्तविक  बात  यह  है  कि  जब  हमारे  संविधान  निर्माताओं  नें  यह  व्यवस्था  की  थी  कि

 निवृत्त  होने  के  Tard  न्यायाधीशों  को  कहीं
 भी

 विधि  व्यवसाय  करने
 की

 अनुमति
 न  तो  उनका

 यह  विचार  था  कि  विधान  मंडल  इस  बात  का  ध्यान  रखेगा  कि  न्यायाधीशों  को  उचित

 वेतन  मिले  ।  उनके  समक्ष  एक  यह  भी  लक्ष्य  था  कि  न्यायपालिका  पूर्णरूप से  स्वतन्त्र

 लिये
 वे

 चाहते
 थे  कि

 सेवा-निवृति  होने  के  पश्चात्  न्यायाधीशों  का  मुकदमें  बाजी  के  संसार  से  कोई

 संबंध न  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  संविधान  सभा  में  यह  सुझाव  भी  प्रस्तुत  किया  था  कि  किसी

 न्यायाधीश  को  सेवा-निवृत्त  होने  के  बाद  कोई  प्रशासनिक  पद
 न

 दिया  जाये  ताकि  उसके  मन  में  कभी

 यह  लालच  ही  उत्पन्न
 न  हो  कि  वह  कार्यपालिका  के  लिये  लाभदायक  सिद्ध  हो  सकता  है  ।  उनके  सामने

 प्रेमिका  तथा  दूसरे  कई  देशों  के  उदाहरण  थे  जिनमें  कि  यही  सिद्धान्त  चलता  है  कि  एक  बार

 न्यायाधीश  बन  जाने  वाला  व्यक्ति  हमेशा  न्यायाधीश  ही  रहता  क्योंकि  वहां  यह  नियम  हे  कि  सेवा

 निवृत्त  होने  के  eas  न्यायाधीश  को  वही  वेतन  निवृत्त-वेतन  के  रूप  में  मिलता  है  कौर  उसे  विधि

 व्यवसाय  करने  अथवा  कार्यपालिका  पद  ग्रहण  करने  की  भ्र नम ति  नहीं  Zi  इसके  साथ  ही  वह  तब

 तक  सेवा-निवृत  नहीं  होता  जब  तक  कि  शारीरिक  प्रौढ़  मानसिक  रूप  से  वह  न्यायाधीश  के

 रूप  में  काम  करने  में  तीर्थ  नहीं  हो  जाता  तय  यह  उन  देशों  की  अवस्था  जहां  विधिवत

 शासन  ही  राष्ट्रीय जीवन  का  आधार

 प्रारूपण  समिति  के  सभापति  ने  स्वयं  इस  ate  संकेत  किया  था  कि  इस  संबंध  में  समुचित

 व्यवस्था  की  जानी  पर  न्यायाधीशों  को  सेवा-निवृत्त  होने  पर  अच्छा  निवृत्ति-बेसन  मिलना

 चाहिये
 ।  प्रोफैसर के  ०  टी  ०

 शाह  ने  चप्पन  संशोधन  में  यह  कहा  था  कि  किसी  ऐसे  व्यक्ति  को

 जो  पांच  वर्ष  तक  सर्वोच्च  न्यायालय  का  न्यायाधीश  रह  चुका  भारत  सरकार  श्रथवा  राज्य

 सरकार  के  अधीन  किसी  भी  पद  पर  नियुक्त  नहीं  किया  जायेगा  ।  इस  के  राजदूत

 उच्चायुक्त  इत्यादि  पदों  पर  रहने  की  एक  लंबी  सूची  उसकी  नियुक्ति  नहीं  की  जा  सकती

 थी  ।  चाहते  थे  कि  उन्हें  विधि  व्यवसाय  करने  सरकारी  प्रशासनिक  पदों  को  लेने

 की  wait न

 ' महोदय  पीठासीन

 श्री  शाह  को  उत्तर  देते  हुए  श्री  अम्बेडकर  नें  कहा  कि  हम  अपनी  न्यायपालिका  के  लिये
 यह

 व्यवस्था  इस  पद  को  धारण  कर  रहे  व्यक्तियों  को  ध्यान  में  रख  कर  नहीं  कर  रहे  है
 |  हम  उन्हें  ६०

 वर्ष
 की

 ary  में  सेवा-निवृत्त  कर  देते  हें
 ।

 इंगलैण्ड  में  तो  वहू
 ७०

 वर्ष  तक  काम  कर  सकते  हैं  ।
 संयुक्त

 अ्रमेरिका  श्र  इंगलैण्ड  में  तो  सर्वोच्च  न्यायालय  के  न
 न्यायाधीश-पद  जीवन  काल  के  लिये  होता

 है  शौर  उसका  निवृत्ति-वेतन  भी  वेतन  के  ७०-८० प्रतिशत  के  बराबर  होता है  ।  हमारे  नियमों  के

 अनसार  उसे  ६०
 की

 वायु  में  सेवा-निवृत्त  हो  जाना  पड़ता  है
 ।

 इन  सेवा  निवृत्ति नियमों  से  उन  पर

 भार  ही  पड़ता  हूं  और  अब  तो निवृत्ति-वेतन को  भी  ८००  रुपये  से  कम  करके  Yoo  रुपये  कर  दिया

 गया  है  |,  प्रस्तावित संशोधन  को  स्वीकार  कर  लेने  से  न्यायपालिका  की सेवा को  स्वीकार  करना

 उस  व्यक्ति  के  लिये  भारी  बोझ  हो  इस  अवस्था में  श्रनुच्छेंद  २२०  बनाया  गया

 सब
 को

 यह  स्वीकार्य  नहीं  जिन्होंने  इसे  स्वीकार  किया  उनका  बिचार  यही  था

 कि  निवृत्ति-वेतन  के
 संबंध

 में
 भी

 वही  नियम  होने  चाहिये  जो  कि  इंग्लैंड  ae  भ्र मे रिका  में  प्रचलित
 प्रोਂ

 शिब्बन  लाल  सकसेना  का
 भी

 यही  विचार  था  कि  सेवा-निवृत्त  न्यायाधीश  को  विधि

 साय  करने  की  भ्र नुम ति  नहीं  होनी  चाहिये  ।  उन्होंनें  यह  भी  कहा  था  कि  इन  न्यायाधीशों  को  इतना

 निवृत्ति-वेतन  मिलना  चाहिये  जिससे  कि
 वह

 जीवन  के  सम्मानपूर्वक स्तर  को  कायम  रख

 सके  ।  श्री  महाबीर  त्यागी  ने  कहा  था  ,  .
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 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  यदि  इस  प्रकार  उस  समय  दिये  गये  सभी  भाषण  पढ़े  जायेगें  तो  काफी

 समय  ।

 शि  बी०  कि०  रे  :  में  शीघ्र  ही  हम-त  नार  सौभाग्य  है  कि  are  पीठासीन

 पके  भाषण  से  कुछ  उद्धृत  देता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :
 मेरे  भाषण

 को
 दोहराने

 की
 आवश्यकता  नहीं  परन्तु  उल्लेख  किया

 जा  सकता है

 श्री बी०  fro  रे  :  मेरा  आशय  यह  है  कि  जिसने  भी  इस  वैधानिक  व्यवसथा  की  स्वीकृति  दी

 उसका  यही  मत  था  कि  निवृत्ति-वेतन  पूरा  अथवा  वेतन  के
 ७०-८०

 प्रतिशत  से  कम  नहीं  होना

 चाहिये
 ।

 श्री  महावीर  त्यागी  ने
 भी

 यही  कहा  था  कि
 एक

 बार  न्यायाधीश  बना  हुस्ना  व्यक्ति  हमेशा

 न्यायाधीश  होता  हे  कौर  उसे  अपने  निवृत्ति-वेतन  से  सन्तुष्ट होना  चाहिए  ।  यह  भी  एक  सुझाव था  कि

 उसे  उन  उच्च  न्यायालयों  में  विधि  व्यवसाय  करने  की  oar  न  हो  जहां  कि  वह  न्यायाधीश  रह  चका

 हो
 ।

 सरदार  हुकम  सिंह  ने  संविधान  के  अनुच्छेद  १९६  के  संबंध  में  एक  संशोधन  किया था  ।  इस

 अ्रनुच्छेद  की  संख्या  बाद  में  २२०  हो  गई  थी  जिसका  कि  लगभग  यही  ग्रन्थ  था  कि  जहां  कोई  व्यक्ति

 न्यायधीश  रहा  हो  वहां  उसे  विधि  व्यवसाय  करने  की  ष्  नहीं  होनी  चाहिये  ।  श्री  कामत  ने  सरदार

 हकम  सिंह  के  संशोधन  का  समर्थन  किया  भर  कहा  था  कि  न  केवल  उसी  उच्च  न्यायालय  में  प्रत्युत

 उसके  ननें  के  न्यायालयों  में  भी  उसे  विधि  व्यवसाय  क  रने  की  अनुमति  नहीं  होनी  चाहिये  ।  एक  बम्बई

 के  श्री  बी०  एम०  गुप्ते  ने
 भी

 यह  कहा  था  कि  चालू  प्रथा
 को  समाप्त  नहीं  at  पता  चाहिये  |  सम्मान

 के  दृष्टिकोण  से  झर  इस  दृष्टिकोण  से  कि  पद  का  अनुचित  प्रयोग  करने  का  अवसर  भी  प्राप्त  न  यह

 जरूरी  है  कि  उन्हें  केवल  सम्बद्ध  उच्च  न्यायालय  कौर  उसके  सभी  अधीनस्थ  न्यायालयों  में  विधि
 व्यवसाय

 करन  की  अनुमति नहीं  होनी  चाहिये  |  यह  कहने  के  ७  उन्होंने  सदन  से  पूछा  था  कि  जब

 चालू  प्रथा  में  कोई  दोष  नहीं  निकला  तो  उसमें  परिवर्तन  करने  का  gat  ही  कसे  उत्पन्न  होता

 परिवर्तन  नहीं हीं  होना  चाहिये  ।  प्रारूप  समिति  ने  अनुच्छेद  ? 283  की  टिपणी  में  लिखा  है  कि  श्रेष्ठ  वकील

 न्यायाधीश  के  पद  को  स्वीकार  नहीं  करते  हैं  क्योंकि  उन्हें  ध्यान  रहता  है  कि  ६०  वर्ष  की  आय  हो

 जाने  पर  उन्हें  पूरा  निवृत्ति-बेसन  नहीं  मिल  सकेगा  |  न्यायापालिका  की  स्वतन्त्रता  के  लिए  यह  श्रावस्ती

 है  कि  ऐसी  श्रवस्थायें  की  जायें  कि  योग्य  व्यक्ति  इन  पदों  की  कौर  प्राकृत  हों  ।

 श्री क०  मा ०  मुन्शी  नें  जो  कि  विधि  व्यवसाय  करने  के  अधिकार  के
 दिये  जानें

 के  कट्टर  विरोधी

 थे  कहा  था  कि  न्यायाधीशों  को  दिया  जाने  वाला  निवृत्ति-वेतन  काफी  नहीं  है  कौर  इस  मामले
 पर

 विधान  मंडल  द्वारा  विचार  किया  चाहिये  ।  श्री  मुंशी  ने  यह  भी  कहा था  कि  उन्हें  सर्वोच्च

 न्यायालय में  भी  तदर्थ  न्यायाधीशों  के  रूप  में  नियुक्त  किया  जा  सकेगा
 ।

 परन्तु  तदर्थ  न्यायाधीशों  संबंधी

 व्यवस्था  को  तो  समाप्त  किया  जा  रहा  कौर  इस  प्रकार  का  उदाहरण
 भी

 केवल  एक  ही  है
 |

 संविधान  द्वारा  न्यायापालिका  के  वेतन  को  चार  हजार  रुपये  से  कम  करके  ३५००  रुपया  कर

 दिया  गया  मुख्य  न्यायाधीश  का  वेतन  चार  हजार  रुपया  है
 ।

 सर्वोच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीश  का

 वेतन  चार  हजार  रुपये  हैं
 ।

 इस  लिये  यदि  श्राप  चाहते  हैं  कि  न्यायापालिका स्वतन्त्र
 रुप

 से
 काम  करें

 शौर  यह  न्यायाधीश  राज्य  कौर  प्रजा  के  बीच  होने  वाले  झगड़ों का
 निर्णय  न्याय पूर्वक करें  तो  उन्हें

 सुविधायें  देनी  होंगी
 ।

 परन्तु  यदि  श्रापनें  यह  किया  कि  वे
 ६०

 वर्ष  की  arg  में  सेवा-निवृत्त  हो
 Yoo  से  Yyoo——Goo  रुपये तक  का  निवृत्ति-वेतन  कौर  विधि व्यवसाय  भी  कहीं  न  तो

 इन  हालात  में  श्रेष्ठ  व्यक्ति  कार्यपालिका  की  कौर  हुए  बिना  नहीं
 रहेंगे  ।

 मूल  wish में
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 इस
 संबंध  में  कई  माननीय  सदस्यों  ने  संशोधनों  की  सूचना  दी  है  कौर  सम्मान

 के
 प्रदान  पर

 भी

 विचार  किया  है  ।  श्री  बी  ०  ए  म्
 ०

 गुप्ते  नें  कहा  था  कि  सम्मान  का  प्रश्न  तो  केवल  उसी  न्यायालय

 अथवा  उसके  श्राधीनस्थ  न्यायालयों  में  विधि  व्यवसाय  करने  पर  उत्पन्न  होता
 अन्यथा  यहां  उस

 प्रशन का क्या का  क्या  अर्थ

 हम  उस  भारत  में  हैं  जहां  सभी  व्यक्ति  समान  हैं  श्रमिक  को  भी  सम्मान  प्राप्त  है  ।

 न्यायालय  चाहे  कोई  भी  हो  उसमें  पहुंचने  से  किसकी  प्रतिष्ठा  को  ठेस  लग  सकती  है

 मेंने  संशोधन  की  सुचना  दे  रखी  हे  कौर  उस  पर  चर्चा  करते  समय  पौर  कुछ  कहुंगा  |

 पंडित  ठाकुर  दास  भाव  जनाब  डिप्टी  स्पीकर  यह  बिल जो  इस

 हाउस  में  पेश  है  यह  रिश्मार्गनाइज़ेशन  श्राफ  स्टेटस  बिल  (  राज्य  पुनर्गठन  विधेयक  )  के  पास  हो  जाने  के

 बाद  शाया  है  कौर  जो  कुछ  तबदीलियां  हुई  हैं  उन  पर  मुहर  लगाने  की  गरज  से  इसे  लाया  गया

 कुछ  ऐसी  बातों  का  प्राचीन  (  उपबंध )  करने  के  लिये
 भी

 इस  बिल  को  लाया  गया  है  जिन
 जिक्र

 उस  बिल  की  बहस  के  दौरान  में  किया  गया  था  ate  जिन  का  प्राचीन  उस  बिल  में  हो  सका

 इस  बिल  के  इन्दर  ज्यादा
 जोर

 से  जो  नई  समस्या  पैदा  हो  गई  है  यानी  लिपिस्टिक  माईनोरिटीज

 भाषाभाषी  )  की  उसका  खास  तौर  से  ज़िक्र  किया  गया  है
 ।

 सच  यह  है  कि  जब

 टयूदान  )  बनाया  गया  था  उस  भी  माईनोरिटीज

 भाषी )  को  सेफगाड  )  दिये  जाने  पर  इतना  जोर  नहीं  दिया  गया  था  जितना  कि  सिटीजंस

 )  के  राइट  पर  दिया  गया  था  ।  जो  कुछ  लिंग्विस्टिक  माइनॉरिटी  को

 सैकिण्ड दिए  गए  थे  वह  उनको  सोशल  माइनोरिटीज  अल्पसंख्यक )  या  रिलीजस

 मानो  रिलीज़  अ्रल्पसंख्यक  )  समझ  कर  दिए  गये  थे  कौर  उनको  कुछ  राइट  दिए  गए
 fara

 सिटीजंस  के
 ।

 ये  ऐसी  माइनॉरिटी  )  थी
 जिन  का

 कोई  नाम  रखा  नहीं
 था  ।  चुनाचे  माइनोरिटीज़  के  राइटर  के  बारे  में  जो  दफायें  कांस्टीट्यूशनल  में  हैं  वे  ३३५,  ३३६

 शौर  ३३७  ।
 जो  ऐंग्लो इंडियन  जैसी  माइनोरीटीज़  सेफगाड  के  लिए  सेक्शन

 हैं  वे  हें
 २६  ३०  ।

 जो  लिंग्विस्टिक्स  माइनोरीटीज  के  वास्ते  सेफगाड  रखे  गए

 हैं  वे  हें  सीक्रिट  के  बारे  कल्चर के
 बारे

 में
 और  एजुकेशनल  इंस् टी टयूशंस

 के  बारें  में
 ।

 एक  रेजिड्युरी  सैक्शन
 रखा  गया  है  नम्बर  ३४७  जिस  के

 अन्दर  प्रेजिडेंट  साहब  को  setae  दिया  गया  है  कि  नगर  किसी  स्टेट  के
 लोग  यह  चाहते  हैं  कि  उनकी  लें गु एज  को  फरोग  मिले  तो  वह  इसके  बारे

 भी

 सते  चाई

 तह

 दत्तक  feed  कोई  starches
 इशू  करें  चाहे

 कुछ  कौर  करें  लेकिन  लोगों  की  ख्वाहिश  के  मुताबिक  वहां  पर  लें गु एज  को  दिया  जाए  |  इसके

 अलावा  एक  जैनरल  सैक्शन  (  सामान्य  इसमें  है  site  वह  डायरेक्टरी  प्रिसीपल  (  निदेशक

 में  भी  था  जिस  का  मतलब
 यह

 लगाया  गया  कि  यह  सिफ॑  देड्यूल्ड  कास्ट

 जातियां  )  के  लिए  है  और  शेड्यूल ट्राइबल  afer
 के

 लिए  यह  जो  सैक्शन

 &  इसे  ज्यादा  वसीह  अलफाज़  में  रखा  गया  है  कौर  यह  है  सैक्शन  ४६  |  इसमें  लिखा  है  कि  राज्य  पिछड़े

 हुए  लोगों  की  विशेष  रूप  से  शिक्षा  शर  शारीरिक  हितों  की  उन्नति  करेगा  शर  ऐसी  उन्नति  के  लिये

 भ्रनुसुचित  जातियों  ak  भ्रनुसूचित  आजादी  जातियों  का  ध्यान  रखेगा  कौर  उनकी
 सामाजिक

 न्याय  तथा  शोषण  से  रक्षा  करेंगा  |

 इस  सेक्शन  पर  में  समझता  हूं  किसी  जगह  भी  भ्र  कहीं  भी  अमल  नहीं  किया  गया  है  कौर  यह  एक

 डायरेक्टरी  प्रिसीपल  के  तौर  पर  ही  रहा  है  प्र  उसी  तरह
 से  इस

 पर  कमल  किया  गया  है
 ।  जब  स्टेटस

 रि्ार्गेनाइजेशान  का  मामला  पाया  तो  इसमें  जो  स्टेटस  रिश्रार्गेनाइजेशन कमिशन  (
 राज्य  TTTST

 ने  काम  किया  है  जो  रिपोर्ट  पेश  की  उसमें
 भी

 उन्होंने  बड़ा  जोर
 दिया है  प्र

 कहा है  कि  यह  सवाल  सब  एक  तरह
 से

 ज्यादा  प्रॉमिनेंट  )  मे  ग्रा  गया  है  शर  इसके  ऊपर
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 ठाकर  दास

 उन्होंनें  एक
 खास  चैपटर  डिबोट  किया  इस  चैपटर  को  लिखते  हुए  उन्होंने

 ज्यादातर  ए

 )  को  ही  सामने  रखा  है  लेकिन  साथ
 ही

 ag
 भी

 कहा  है  कि  सारे  हिन्दुस्तान  में  लोगों  की  तरफ  से

 यह  शिकायत की  गई  है  ।  उन्होंने  कहा  हैं  कि  ये  शिकायतें  एग्जेग्नेटिड  हैं  ।  मुम्किन  है  कि  ये  शिकायतें

 दुरुस्त  हों  कौर
 यह  भी  मुम्किन  हैं  कि  गलत  भी

 हों  ।
 लेकिन  यह  माना  गया  है  कि

 शिकायतें

 हैं  पर  सारे  हिन्दुस्तान  के  लोग  चाहते  हैं  कि  इस  तरह  से  अरेंजमेंट )  इस  तरह  से
 स्टेटस बनें  कि  किसी  लिपिस्टिक  माइनोरिटी  को  कोई  शिकायत

 करने  का  मौका
 न

 रहे
 |  उन्होंनें

 कुछ  तस्वीरें  भी  पेदा  की  हैं  गौर  उनके  उपर  अपनी
 राय भी  लिखी  इस  कमी दान के  जो

 मेम्बर  थे  उनके  बारे  में  में  पहले  कर

 सर  दागा

 है  ा
 पदग  वरी  नेता

 द

 रवा  बड़ी  TTT
 से  काम  किया  है

 ।  झप  ख्याल  के  मुताबिक  उन्होंने  सब  कुछ  से

 उन  तीनों  मेम्बरों  में  से  शायद  कोई  ऐसा  आदमी  नहीं  था  जिसको  पता  हो  कि  लिंग्विस्टिक

 माइनोरिटीज  की  जो
 तकलीफात  होती  वह  किस  तरह  की  होती  एक  कहावत

 हू  के  पैर  न  फटे  वह  क्या  जाने  पीर  पराईਂ  उनको यह  पता  ही  नहीं  था  कि  इस

 तरह  की  उनकी  तकलीफात  होती  हैं  जब  तक  किसी  के  साथ  इस  तरह  का  सलूक  नहीं  होता तब
 तक  उसको  यह  पता  नहीं  लग  सकता  है  कि  उनकी  कौन  कौन  सी  तकलीफात  होती हैं  ।  एक  ही  स्टेट

 में  रहना  ait  बह  भी  इनफीरियर  सिटिज़न  की  हैसियत  से  कौर  उनके  राइट्स  के  साथ  इस  तरहसे

 खेलना  प्रौढ़  उनको  यह  महसूस  कराना  कि  जैसे  वे  हिन्दुस्तानी नहीं  किसी  के  लिये  कितना  मुश्किल

 होता  इसका  श्राप  खुद  कर  सकतें  है  ।  यह  चीज  उन  तक  नहीं  dat  कौर  इसे  उन्होंने  भ्रच्छी

 तरह  से  महसुस  नहीं  किया  कौर
 जो

 सेफ गा डंस  उपबन्ध  लिखे FF  मेरे  विचार  में  काफी  नहीं

 | ड्  मेंने  पिछली  दफा
 भी

 ast  किया  था  कि  ये  सेफगार्ड  ना  काफी  हैं  कौर  जो  सेफ गार्ड  हो  सकते  थे
 वे

 उनके  दिमाग  में  ही  नहीं  or  सकते  थे  ate  जो  लिंग्विस्टिक्स  माइनौरीटीज़
 की

 तकलीफात  होती  हैं  वे
 उनके

 दिमाग  में  ही  नहीं  at  सकती  थीਂ  ।

 मेरे  दोस्त  लंका  सुंदरम  साहब  ने  प्रभी  कहा  कि  हैदराबाद  तेलेंगाना  में  श्नापसी
 राजीनामा  हो

 गया  है  उसे  उन्होंनें  पढ़
 कर  भी

 सुनाया
 |

 इस  राजीनामें  ग्रेटर  उन्होंने
 कैबिनेट में  सीटों  का

 बटवारा  कर
 लिया  पोर्टफोलियो

 )  का  बटवारा कर  लिया
 पानी

 का  बटवारा  कर
 लिया  हे  ae

 यहां  तक  की
 जो

 सर्विसिस  हैं  उनका
 भी

 बटवारा  कर  लिया  हैं
 ।

 में  इस  चीज  के  हक  में

 नहीं  में  नहीं  चाहता कि  किसी  स्टेट
 में  जो

 लोग  बसते  हें
 उनको  वाटर

 टाइट  कम्पार्टमेंट

 में  बांट  दिया  जाये  ।  लेकिन  ताहम  लोग  जो  कि  लिपिस्टिक  माइनॉरिटी में  होते  हैं
 वे

 यह  महसूस  करते  हैं  कि  नगर  हमें  सेफगाड
 न

 मिले  तो  हमारा  क्या  बनेंगा
 और

 एक्चुअल  रीएलटी

 )  में  जो  उनके  साथ  बीतती  है  उसकी  ही  बिना  पर  वे  इस  चीज
 को

 महसूस  करते
 इस  के  मायने  ये  हें  कि  वे  शिकायतें  जरूर  हैं  ।  उनका  इलाज  क्या  करते  वह  अलग  बात

 लेकिन  उन  लोगों  की  शिकायतों  की  मौजूदगी  से  इन्कार  नहीं  किया  जा  सकता  है
 ।

 दफा  २२  में  रिजनल  कमेटीज़  समितियां  )  का  प्राचीन  है  ।  रिजनल

 कमेटी  दो  जगह  बनाई  जा  रहीं
 SAT  प्रदेश  कौर  पंजाब  में

 ।
 लेकिन  उसमें  महाराष्ट्र  का  भी

 जिक्र  राजा  है  ।  उसमें  लिखा  है  कि  मराठवाड़ा  कौर  शेष  राज्य  के  लिये  तीन  पृथक  विकास  बोझ

 स्थापित  किये  जायें  कौर  इन  में  से  प्रत्येक  के  कायें  सम्बन्धी  एक  प्रतिवेदन  प्रतिशत  राज्य  विधान  सभा

 को  किया  जाए  ।
 सारे  राज्य  में  प्रविधिक  प्रशिक्षण  ae  व्यवसायिक  प्रशिक्षण  के  साथ

 साथ

 ०७*
 में  नियुक्तियों  संबंधी  श्रवसर  देने  के

 समानता
 के

 भाव
 से  प्रबन्ध करते  हुए  प्रत्येक  विकास  ate

 में  विकास  के  लिए  समान  निधि  नियत की  जाए  |
 इसका  मतलब  यह  है  कि  जिन  चीजों  का  उन  लोगों

 की  लाइफ से  बड़ा  इस्टीमेट वाल्लक च्छ  है-जैसे  डेवेलपमेंट  शख़्स  वगैरह-उन  का  उन्होंने

 बंटवारा  किया  है  ।  वहां  पर  तीन  टुकड़े  कर  दिये  गए  हैं
 ।

 तीन  डेवेलपमेंट  बोले  ल्  बना

 दिए  गए  हैं
 |

 इस  वक्त  हमारे  होम  मिनिस्टर  साहब  कौर  डिप्टी  होम  मिनिस्टर  साहब  यहां  पर  मौजूद

 नहीं  है
 ।

 में  जानता  हूं  कि  मेरी  बात  उन  तक  नहीं  पहुंचेगी
 ।

 में  पहले  भी
 इस  सिलसिले  में  कई  बार  भ्रम

 कर  चुका  हूं  लेकिन  गवनमेंट  ने  कभी  भी  उस  को
 कनसिडर  (  विचार  नहीं  किया  है

 न
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 ही  कोई  वाजिब  जवाब  दिया  है  ।  गवर्नमेंट  इस  मामले  में  कान  बन्द  कर  के  बैठी  हुइ हैं  किसी

 की  बात  सुनने के  लिये  तैयार  नहीं  यह  में  मानता  हूं  कि  गवर्नमेंट  नहीं  चाहती  कि  इस  तरह  का

 झगड़ापैदा हो  कौर  न  हम  चाहते  लेकिन  जो  हालत  पैदा  हो  गई  उसका  इन्तज़ाम  करना
 तो

 गवर्नमेंट

 का  फर्ज  है
 ।

 इस  बारे  में  चुप  चाप  बैठ  कर  गवर्नमेंट  अपना  फें  नहीं  कर  रही  है
 ।

 में  कई  बात
 कर  चुका  हूं  कि  पंजाब  के  जिस  इलाके  से  में  कराया  उसके  साथ  इन्साफ  नहीं  किया  गया  हैं

 ।
 में  यह

 फिर कह  देना  चाहता  हूं  कि  में  दूसरों  की  शिकायत  नहीं कर  रहा  हूं  ।
 में

 किसी  किस्म  की  बिटरनैस

 करना  नहीं  चाहता  क्योंकि  उस  में  कोई  फायदा  नहीं  है  ।
 में  तो  चाहता  हूं  कि  पंजाब x  x

 के  लोग  एक  मां  के  बच्चों  की  तरह  प्रेमसे  रहें  ।  लेकिन  सवाल  यह  है  कि  जो  हालत  इस  है

 जो  कुछ  वाकयात  पहले  हो  चुके  उनको  कैसे  नजर-भ्रन्दाज  किया  जा  सकता
 राज

 से
 सौ

 बरस  पहल  हम  लोगों  ने  गवर्नमेंट  के  बरखिलाफ  बगावत  की  थी  ।  १३  तारीख  को  बल्लभगढ़  में

 महाराजा नाहर  सिंह  की
 १८५७

 में  की  गई
 ख़िदमात

 के  सिलसिले  में  एक
 काफेरेंस

 होने  वाली  है
 ।

 गुड़गाव  में  भी  वह  पेड़  मौजूद  जहां  उस  इलाके  के  राजा  को  फांसी  दी  गई  थी  ।  हिसार  में

 भी
 वह  जगह  मौजूद  जहां  लोगों  को  तोपों  के  सामने  खड़ा  कर  के  उड़ा  दिया  गया

 था  ।
 राज  भी

 झज्जर  के  नवाब  की  कहानी  मशहूर  जिस  ने  निहायत  शानदार  काम  किया  था  ।  में  इन  बातों  की  याद

 इस  लिये  दिलाना  चाहता  कि  ब्रिटिश  गवर्नमेंट  के  खिलाफ  बगावत  करने  की  वजह  से  जो  सजा  हम

 को  sara  दी  गई  वह  भी  रिपीट  हो  रही  हूं
 |

 मुल्क  को  आजाद हुए  नौ  बरस
 हो  चुके  लेकिन  किसी  ने  नहीं  देखा  कि  तुम्हारे  मुंह में  कितने  दांत  पिछली  दफा  मेंने

 सर्विसिज  हरियाना के  रि प्रेजेन्टेशन  के  बारे  में  फौजें  की  थी  ।  राज  में

 उनको  दोहराना  नहीं  चाहता  हूं
 ।

 मुझे  यह  कहने

 '

 पम  हैं  कि  जिस  स्टेट  में  में  रहता  वहां

 मुझे  इन्टीरियर  स्टेटस  स्थान  )  दिया  गया  है--मुझे  यही  स्टेटस  दिया  गया  जो  कि  भ्र मेरी का

 में  नीग्रो को  दिया  गया  लेकिन  में  यह  अज  करना  चाहता  हुं  कि  नगर  वहां  के  लोगों  की  शिकायत

 राज
 न  की

 जायेगी
 तो

 फिर
 कब  की  जायेगी

 ।
 तीन  बार  में  इस  बारे  में  कर  चुका  लेकिन  हाउस

 ने
 कभी

 भी
 उस  पर  तवज्जह  नहीं  की

 ।  न
 उस  प्राइम  मिनिस्टर मौजूद  होते  हैं

 होम

 मिनिस्टर
 ।  श्राजमेरे  सामने  एक  कागज  का  टुकड़ा  रख  दिया  गया  जिस  में  लेंगुएज  के  बारे  में  कहा

 गया  हैं  कि  लोगों  को  उन  की  मदर-टंग  में  पढ़ानें  का  इन्तजाम  किया  जायेगा  कौर  स्कूल  खोले

 वगैरह
 |

 लेकिन  उसमें  उस  बात  का  कोई  ज़िक्र  नहीं  जिस  की  हम
 को  शिकायत है

 ।  हम  पंजाबी

 पढ़ने  के  लिये  तैयार  हैं  ।  आप  पंजाब  को  बाइलिंगुग्नल  )  कर  दीजिये  ।  हम  उसको  मानने  के

 लिये  तैयार  इस  में  लिखा  है  कि  हाल-इंडिया  सविसिज  भारतीय  सेवायें  )  लेकिन

 क्या  किसी  नें  शिकायत  की  हैं  कि  राल-इंडिया  सर्विसिज  न  इन  छः  सफों  में  एक  लफ्ज़  भी

 ऐसा  नहीं  जो  कि  उस  बात  से  डील  करता  जिस  की  शिकायत  में  इतनी  दफा

 कर  चुका  हूं
 ।

 अरब
 तो

 वह  शिकायत  मुझे  ह जि, श्रकल  की  नहीं  है  ।  में  हरियाना  प्रांत  के  ३३  मेम्बरान  के

 दस्तखत  करा  कर  होम  मिनिस्टर  साहब  की  खिदमत  में  पेश  कर  चुका  मेंनें जो  अमेंडमेंट

 )  दी  चौदह  एम०  पीजी  ने  उनपर
 दस्तखत  किए  हैं  कौर  जिन्होंने  नहीं  किए

 उन
 की  राय  में  जानता  हुं

 ।
 वे  हमारी  बात  से  इतिहास  करते  हें  ।  मैं  राय

 भी  जानता  हुं
 ।

 श्राप  भी  हम  को  सपोर्ट  करते  हैं  शर  श्री  बहादुर  सिंह  भी  हम  को  सपोर्ट  करते

 पंजाब ग्र  पेप्सू  के  १८  मैंम्बरान  मुझे  सपोर्ट  करते हैं  ।  वे  महसूस  करते  कि  स्टेट में  तब

 तक  सब  के  साथ  इंसाफ  नहीं  जब  तक  कि  हरियाना  के  लोग  अपने  हकूक  को  नहीं  पा  लेंगे  ।  जो

 लोग  हरियाना प्रान्त  के  नहीं  हैं  ,  में  उन  को  मुबारकबाद  देता  हूं  कि  वे  हम  को  स्पोर्ट  करते  हैं  हमको

 सहूलियत
 प्रौर

 इन्साफ  देनां  चाहते  हैं
 ।

 में  करना  चाहता  हूं  कि  सारा  पंजाब  हमारी  बात  में

 शामिल  फिर
 भी

 श्राप  उसको  मंजूर  करनें  के  लिये  तैयार  नहीं  हैं
 ।

 श्राप  पंजाब  के  रिप्रेजेन्टेटिवजूस

 )  से  पूछ  लीजिए  ।  जो  हमारी बात  में
 शामिल  नहीं  उनको  पूछ  लिजिए  ।

 जनसंघ  वालें  या  दूसरे  लोग  क्या  कहते  वे
 भी  कहते हैं  कि  हरियाना  प्रान्त  वालों  के  साथ  हम

 जुल्म  होता  नहीं  देखना  चाहते
 |

 सिख  भाईयों के  लिये  यह  सब  कुछ  किया  गया  उसका

 बाई-प्राइवट  हम  को  भी  मिल  mat  हमारा  भी  डिलीवरी  हो  गया ।
 उनका

 तय
 झगड़ा  वह

 तो
 था  हमारा  तो  ज्यादा  झगड़ा  था  ।  हम  तो ~

 खुश  लेकिन  यह  ्  चन्द-रोजा  हरियाना  प्रान्त  कं  लोग
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 ठाकुर  दास

 आज  चुप  चाप  पड़े  हुए  हैं  it  वे  बिलकुल  पेशेन्ट  ह्  भ्रंग्रेजी  में  एक  फ़िक्रा  है--एक

 संतोषी  व्यक्ति  के  क्रोध  से  बचाये  ware  हरियाना  प्रान्त  के  लोगों  के  लिये  सेफ गार्ड  नहीं  रखे  तो

 वह  मुनासिब  नहीं  में  खुद  सब  से  साइलेंट  भ्रादमीं  हूं
 |  गवर्नमेंट  का  लायल  लेकिन

 श्राप  मुझ  से  ठीक  सलूक  नहीं  करना  चाहते  जो  कुछ  में  कहता  उसको  श्राप  सुनने  के
 लिये

 तैयार  नहीं  तो  ऐसा  करके  श्राप  गलती  करेंगे  श्राप  को  वह  नहीं  करना  चाहिये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 पेशेन्ट
 तो

 हम  मान  सकते  लेकिन  साइलेंट  नहीं
 |

 पंडित  दास  भार्गव  :  में  यह  कहना  नहीं  चाहता  था  लेकिन  श्राप ने  मुझ

 से  ज्यादा  गवर्नमेंट  की  क्रिटीसिज्म  की  है  ।  में  श्राप की  मेहरबानी  मशकूर हूं
 कि  श्राप

 ने  मुझे  ठीक  तरह  से  फ़रमाया हैं
 ।

 जो  कुछ  मराठावाड़ा वगैरह  के  लिए  प्रोवाइड  )
 में  उसको  नहीं  मांगता  हुं  ।  में  तो  वह  सेफगाडं  चाहता

 जो  कि
 पहले  से  कास्ट री ट्यूशन में  मौजूद  हैं

 में
 भी  कांस्टीटयूदन  के  बनाने  में  हिस्सेदार  उसके  बनाने  में  हम  लोगों  नें  बड़ी  एहतियात  से  काम

 लिया
 में  महसूस  करता हूं  कि  मांग  के  आधिक्य से  उसका  प्रयोजन  समाप्त हो  जाता

 इस  लिये  मैंने  श्रपनीं  डिमांड  को  इतना  छोटा  रखा  हैं--इतना-सोच-विचार  कर  रखा  है  कि  ara  को

 उसके  माननें  सें  ज़रा  भी  तकलीफ  नहीं  हो  सकती ।  कांस्टीट्यूशनल की  दफा  १४  कौर  १४  के

 मुताबिक  सब  को  बराबरी के  हकूक  दिए गए  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि
 जो

 हकूक

 जून  को  दिए  गए  लिंगुइस्टिक  माइनारिटीज  भाषा-भाषियों  )  को  उनसें

 महरूम  न  किया  जाय  |  हमारी  fas  यही  डिमांड  है  इससे  श्राप  इनकार  नहीं  कर  सकते  |  कम

 से कम  जबानी  तौर  पर  तो  श्राप  इससे  इन्कार  नहीं  कर  सकते-कमल उस  पर  आप  करेंगे  नही ं।
 जरगर  इन्साफ  चाहते  हें  ,  तो  श्राप  सब  बेकार  एरियाज  कौर  बैकवर्ड  क्लासिक

 को  बराबर  की  लाइफ  बसर  करने  का  मौका  दीजिए  |  श्राप  जबान  से  यह  बात  कहते
 लेकिन  इस  पर  झरना  करने  के  लिये  तैयार  नहीं  जब  से  स्टेटस-री-श्रार्गनाइज़ेदान  का

 सिला  शुरू  gard,  तब  से  प्राइम  मिनिस्टर  साहब  कौर  पन्त  जी  नें  सेकड़ों  स्पीशीज में  कहा  है
 कि

 हम  यह  वह  सेफगाडें  लेकिन  में  देखता  हूं  कि  इस  में  सेफ गा डड  का  नाम  नहीं

 गरीब नवाज़  में  यह  सेफगाड  चाहता हूं  ।  पंजाब  में  गुड़गांव  ai  करनाल  वगैरह को

 हरियाना  प्रान्त कहते  हम  लोग  वहां  पर
 ४०

 परसेंट  हम  ६६  लाख  हैं  दूसरे  03  लाख

 के  करीब  हैं
 ।

 हमारा  किसी  से  कोई  गिला  नहीं  हम  firs  यह  चाहते  हैं  कि  सौ  बरस  से
 ब्रिटिश

 गवर्नमेंट  नें  कौर  उसके  बाद  नौ  बरस  से  श्राप  के  एजिस  में  जो  जुल्म  हम  पर  किया गया

 उसका  कुफ़ारा  करें  |  में  श्राप  की  तवज्जह इस  तरफ  दिलाना  चाहता  हुं  कि  पंजाब  के

 तेरह  जिलों  में  एक
 भी

 डिप्टी  कमिशनर
 भी

 ऐसा  नहीं  जो  कि  हरियाना  प्रान्त  का  हो  |
 एक

 भी

 सुपरिंटेंडेंट  ग्राफ  पुलिस  हरियाना  प्रान्त  का  नहीं  है  ।  में  ReYw aT की  फ़िज़ा का  जिक्र  कर  रहा  हूं  ।

 मुमकिन  है  कि  अरब  कोई  एक  साध गया  हो  ।

 श्री  दी०  चं०  शर्मा  :  होशियारपुर  का  डिप्टी  CUTTRUT  हिसार का  था  I

 पंडित  ठाकुर  दास  कौन

 श्री  दी०  चं०  फार्मा
 :

 चौधरी  रत्न  सिंह
 ।

 पंडित  ठाकुर  दास  भागने  :  जैसा  कि  मेंने कहा  बाद  में  कोई  एक  भ्रम  गया  होगा
 शर  बहर  हाल  वह  स्थायी  उपायुक्त नहीं  ह्  कौर  फिर  उनके  इंटरप्दन  से  तो  मेरा

 ही  केस  साबित  होता  है  कि  २०  ज़िलों  में  से  केवल  एक  प्राप्ति  का  नाम  बतला  सके  हैं  ।
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 यहां  कौंसिल  श्राफ
 स्टेट

 में  श्राप  हरियाना का  एक
 भी

 नुमाइन्दा  नहीं

 पात ेहैं  जब  वहां  पर
 नाठ

 आदमी  मौजूद  हैं
 ।

 इसी  तरह  पंजाब  लेजिसलेटिव

 में  जहां  कि  नॉमिनेशन  होता  वहां पर  हमारे  हरियाना  प्रान्त  के  प्रतिनिधित्व  का

 क्या  हाल  वहां पर  १०  श्रादमियों में  से  केवल
 ४  हरियाना के  हैं  ।  मिनिस्टर्स  ,  संपि कर

 f  चेयरमैन  पार्लियामेंटरी  सेक्रेटरी  कुल  मिला
 कर

 १२  झ्रादमी  हैं  जिन  में  से  २  हरियाना  प्रान्त  के  हैं  ।  मं  कई  मरतबा  पहले
 आपको  ag  लिस्ट

 सुना

 चुका हूं  और  इस  वक्त  उसको दुहराकर  हाऊस  का  समय  बर्बाद  नहीं  करना  चाहता
 ।

 में  यह  मानता हूं

 कि  हमारा हरियाना का  इलाका  एजुकेशन में  जालंधर  डिवीज़न
 के  मुकाबले  पिछड़ा  gat  है

 जालन्धर  डिविजन  के  लोग  एजुकेशन  में  हम  से  आगे  बढ़े  हुए  है  झ्र  एडवांस्ड  हैं
 ।

 मेरी  यह

 यत  नहीं  है  कि  मुझे  उनके  बराबर  दिया  जाये  कौर  ४२  परसेंट  दे  दिया  इस  के  लिये  मेरी

 यत  नहीं  है  ।  मुझे  तो  शिकायत  यह  है
 कि

 श्रापने  इस  हरियाने  के  इलाके को  बिलकुल  महरूम  कर

 दिया  है  ate  एक  श्रादमी  भी  क्या  झ्रापने  इस  काबिल  नहीं  समझा  जो  इन
 सर्विसेज़

 में
 लिया

 जा
 सकता  था  |  यह  चीज  आपकी  उसूलन  गलत  है  कि

 श्राप  हम  सब  को  इनफीरियरिटी  कॉम्प्लेक्स

 ग्रंथी  )
 देना  चाहते

 | ञ
 हमेंशा

 के  वास्ते  हमको  मफतूं  बना  कर
 रखना  चाहते

 प्रतिरक्षा संगठन  मंत्री  :
 उन  सर्विसेज़  में  तो  पबलिक  सर्विस  कमिशन  से  लोग

 जाते  हैं  ।

 पंडित  दास  भागने  में  पूछता  हूं  कि  यह  पबलिक  सर्विस  कमिशन
 सेवा

 आयोग  )  कहां  से  भ्राता  है  ?  इसी  जालन्धर  डिविजन  से  भ्राता  है  ।  में  तो  समझता  था  कि
 त्यागी जी

 जो  कि
 मुझ  से  ज्यादा  जोरदार  आवाज़ रखते  हैं  वे  वह  मुझे  इन्साफ  दिलानें  में  मदद  करेंगे

 ये

 पूछता  हूं  कि  प्राप्त  शोडयूल्ड कास्ट  के  लोगों
 की

 बेहतरी  के  वास्ते  २०  करोड़

 रुपया  दिया  र  तब  हमारे  हरियाना  के  इलाके  के  लिये  जो  कि  एक  पिछड़ा  इलाका  हैं
 उसके

 लिये  भ्रापनें  क्या  प्राविजन  रखा  जालन्धर  में  हरियाना  के  मुकाबिले  ज्यादा  एजुकेशन  हू

 तो  am
 के  लिये  यह  रुख  afer  करना  वाजिब  हैं  कि  हमको  एजुकेशन  भी  न  दो

 उसे  बदनाम  करके  समाप्त  कर
 दो  ।  हमें  एजुकेशन  नहीं

 दी
 ae  एजुकेशन  से  महरूम  रखा

 जितने  स्कूल  हैं  उनका  पूरा  हिसा
 न

 दिया  जाय  site  फिर  हमें  यह  कहा  जाय  कि  हम  क्या

 aa  वहां
 हमको  काम  लायक  आदमी  ही  नहीं  मिलते

 |
 जहां  तक  हमारे  इलाके

 से
 लायक  आदमियों

 के  मिलने का  सवाल  में  बतलाना  चाहता  हूं  कि  पहला  चीफ  जस्टिस  जो  सारे  हिन्दुस्तान में

 हर  सर  ज़िला  गुड़गांव
 के

 थे  भर
 चौधरी

 छोटूराम  रोहतक  के  थे  जिन्होंने कि
 जिन्ना

 साहब  तक  के  दांत
 भी

 खट्टे  कर  दिये  थे
 ।

 में  मानता  हूं
 कि

 मेरा  इलाका  एजुकेशन  के  लिहाज़

 से  बैकवर्ड रहा  है  लेकिन  इसके  यह  तो  माने  नहीं  है  कि  श्राप  हमको  हमला  के  लिये  बैकवर्ड  रक्खें  |

 मुझे समझ  में  नहीं  कराया कि  त्यागी  साहब  इस  तरह  की  बातें  कैसे  बोल  उनको  तब

 उलटे  मेरा  काज  चाहिये था  ae  मैं  समझता

 हूं

 वह  मुझ  से  ज्यादा  कामयाबी

 के  साथ  उस  बदनसीब  इलाके  के  लोगों  का  केस  प्लीड  कर  सकते  थे  |  में  झ्रापको  बतला  रहा  था

 कि  सर्विसेज में  हम  तरह  रखा  गया  है  ।  मेरा  क्लेम  तो  यह  है  कि  हमारे  लोगों  को

 सर्विसेज़  लेजिस्लेचसं  कौर  लोकल  सैल्फ  गवर्नमेंट  वगेरह  में  रि जने बल  fol
 जेंटेशन  प्रतिनिधित्व )  दिया  जाये  ।  में  यह  मांग

 नहीं  करता  कि  हमको  एकौर्डिन्ग  टू  पापुलेशन

 संख्या  के  अनुसार )  दो  ।  फस्टें  एफिशिएंसी  श्राफ  दी  एडमिनिस्ट्रेशन  की

 कार्य  दक्षता  )  की
 तरफ  आपको  ध्यान  देना  है  ।  एक  भला  आदमी  जालंधर  डिविजन  का  काम  ही  नहीं

 सारे  पंजाब  का  काम  ae  सारे  हिन्दुस्तान  का  काम  ठीक  तरीके  से  चला  सकता  है  ।  महात्माजी

 हालांकि  गुजरात में  पैदा  हुए  पंजाब  में  पैदा  नहीं  हुए  थे  लेकिन  हम  सब  उनको  कितनी  इज्जत
 की  निगाह से  देखते  हैं  ।  पंजाब  में  are  मिनिस्टर्स  हैं  जिनमें  पिछले  दिनों  तक  हरियाना  डिविजन  का

 एक  मिनिस्टर  दिस  इज़  नोट  फेयर  (
 यह  न्यायोचित नहीं  )।

 मेरा  क्लेम यह  नहीं  है  कि

 हरियाने  वालों
 को  vo

 परसेंट  रि प्रेजेंटेशन  दे  दीजिये
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 विधि  द  मंत्री

 स्टर  साग
 श्राप  इस  कांस्टीटयशन श्रमेंडमेंड  बिल  में  इस  तरह का

 कराना  चाहते

 पंडित  ठाकुर  दास  भार्गव
 :  मुलाहिजा  फरमाया  जाय

 कि  मुझे  जवाब  क्या  मिलता  उस
 सख्ती  का  मुलाहिज़ा  फरमाया

 जाय
 जो

 मिनिस्टर  साहब  ने  न्य  जवाब
 में  रक्खी

 |  मेरे

 एमेंडमेंट  को  मुलाहिजा  फरमाया  जाय कि  उसके  जरिये  मैंनें  क्या  चाहा  में  सारे  पंजाब  में

 कोडिंग  टू  पापुलेशन  नहीं  मांगता  |
 मुझ  से  पूछा  जाता है  कि  क्या  श्राप  डिस्ट्रिक्ट वाइज  रिप्रेजेंटेशन

 अ्रतुसार  प्रतिनिधित्व )
 चाहते  हैं

 ।
 में  पूछता  हूं

 कि
 मेंने  कब  डिस्ट्रिकट वाइज़  के  लिये

 कहा  मेंने  रीजन वाइज़  के  लिये  कहा  है  ।  में
 सर्वप्रथम  प्रशासन

 में
 कार्यदक्षता  चाहता  हूं

 और

 fat  उचित  प्रतिनिधित्व में  नहीं  समझ  सकता  कि  इस  में  प्राकार  क्या  हज  है  ।  में  उमीद  करता  हूं

 कि
 मिनिस्टर  महोदय  जो  कि  यहां  इस  समय  wae  ट्रेजरी  बेंच॑  पर  मौजूद हैं  मेरी  इस  रोजनेबल च्

 डिमांड  के  बारे  जो
 कुछ  उन्होंने फरमाया  हैं  उसको  में  बतौर एक  एश्योरेंस

 समझता  हूं  ।

 इसके  अलावा  दूसरी  चीज़  जिसकी
 कि

 दौर
 में

 हाउस  कौर  गवर्नमेंट  का  ध्यान  दिलाना
 चाहता

 हुं  वह  है  बिजली  ale  पानी  कि  सुविधा  हमारे  हरियाना  प्रान्त  को  दिये  जाने  का  सवाल  ।  हालांकि

 हमारा  हरियाना  भी
 जेसे  ale  पंजाब के  हिस्से  हैं  वैसे वह  भी  एक  है  लेकिन  ताहम  में  बराबरी के

 हिस्से

 अ  म
 के  लिय  जिद  नहीं  करता  हूं  ।  भले  ही  ऐसे  इलाके  जहां  पानीਂ  की  ज़रूरत  ज्यादा  समझी

 जाय वहां  श्राप  पानी  ज्यादा  सपलाई  करें  लेकिन  साथ  ही  ऐसा  भी  न  करें  कि  दूसरा  इलाका  सि

 बिजली  से  महरूम  ही  रह  जाय  |  कई  वर्ष  हुए  किदवाई  साहब  ने  हमार  इलाके  के  वास्ते  ढाई

 करोड़  रुपया  देने  का  वायदा  था  और  यह  कहा  था  कि  तुम्हारे  हम  बड़ी  तादाद  में

 कुएं  खुदवाना  दुरू  कर  देंगे  लेकिन  हम  देखते  हैं  कि  wal  तक  कुछ  नहीं  ठनना  पौर  हमारी  बदकिस्मती

 से  श्री  किदवाई  साहब  का  इतकाल  भी  हो  गया  |  तक  किसी  जिम्मेदार  आदमी  नें
 यह  तक  नहीं

 जाकर  देखने
 की

 तकलीफ  गवारा
 की

 कि  गुड़गाँव  बसता  कहां  है  ।  गुड़गाव  से  होकर  नहरें  जाती
 हैं

 तमाम  पानी  को  चला  जाता हैं  श्र  गुड़गावां  पानी  के  लिये  तरसता  रह  जाता

 का  बहुत  थोड़ा
 सा  हिस्सा  उस  को  मिलता  है

 ।  में
 पूछता  हूं  कि  यह  कहां  का  इन्साफ  है

 कि
 सारे

 पंजाब  को तो  पानी  मिले  ate  गुड़गावां  को  उसकी  जरूरत  के  लायक  पानी  न  मिलें  |  वह  साढ़े

 चार  करोड़  रुपया  भी  प्रभी  तक  नहीं  मिल  सका  पंजाब  के  एक  मिनिस्टर  साहब  जब  हमारे

 इलाके में  तशरीफ  लाये  तो  उन्होंने  फरमाया  कि  में  इधर  साढ़े  तीन  ae  इस  लिये  नहीं  पाया  क्योंकि

 मेरे  पास  देने
 को

 कुछ  नहीं
 था

 हूं
 ।

 खैर  वह  हमारे  यहां  जाये  शौर  तशरीफ  भी  ले  गये  कौर
 की  ऐसी  कृपा  हुई  कि  वह  डिसमिस  भी  हो

 इसी  तरह  बिजली  का  सवाल  देखिये  तो  श्राप  पायेंगे  कि  उसमें  भी  हमारे  इलाके  के  साथ

 नाइंसाफी  बर्ती  गई  हूं  ।  भाखड़ा  डेम  से  हमको  पानी  देने  का  वायदा  किया  गया  था  लेकिन वह  वायदा

 पुरा  नहीं  किया  गया  कौर  हमारी  ज़रूरत  के  लायक  हमको  पानी  नहीं  मिलता  है  कौर  जिसकी
 कि

 वजह
 स

 हमारे  वहां  खुशहाली  नहीं  है
 ।

 जब  श्राप  ज़रा  हिस्सा  के  जमींदारों
 की  हालत  देखिये

 और  बराबर  में  फिरोजपुर  इलाके  के  जमींदारों
 की

 हालत
 को

 देखिये  तो  पाईयगा
 कि

 हिसार
 की

 बनिस्बत  दसरे  इलाकों  के  जमींदार  कहीं  श्रमिक  खुशहाल  हैं
 ।  में  चाहता हं  कि  यहां

 के  जो  जमींदार  हैं  शौर  जो  काश्तकार हैं  उनको  उनकी  ज़रूरत  भर  का  पानी  मिलें  जिससे  कि  वें

 अ्रपनीं  खेतीबाड़ी  का  काम  ठीक  तरह  से  कर  सकें
 |

 हमारे  पिछड़े  हुए  भाईयों
 को

 तालीम  दिलाने  के

 लिये  स्कूलों  का
 तो

 इंतज़ाम  कीजिये
 ।  अब  एक  घर  में  जो  कर्ता  होता

 है
 वह  सारे  घर  भर  के

 लोगों

 के  इंटरेस्ट  को  देखता है  ।  जो  कमजोर ake  गरीब  बच्चा  होता  है  उसको  दूध  दिया

 जाता  है
 झर

 बाकियों
 को

 रोटियां  दी  जाती
 हैं

 लेकिन  यहां  पर  उलटी  बात  हो  रही  ।  मेरे  पास
 तमाम

 फिगसं
 मौजूद  हैं  जिनके  कि  जरिये  में  ae  साबित  कर  सकता  हूं  कि  कम्युनिकेशंस

 के  बारे  में  भी  हमारे  साथ  किस  तरह  से  बेइंसाफी  की  गई  ।  २४२  मील  की  सड़के  वहां  पर

 बनाई  गई  जब  कि  हमारे  यहां  केवल  २६  मील
 की

 सड़कें  बनीं
 |

 यह  किस  का  कसूर  यह  किसी  का
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 कसूर  नहीं
 है  बल्कि  यह  सिस्टम  का  कसूर  है

 |
 जहां  तक  यह  प्रविशयल  लिंग्विज्म  भाषावाद

 )-

 की  बात  है  मेरा  कहना  है  कि  में  तो  इसके  सख्त  बरखिलाफ  में
 तो  इंटैगरेशन

 )

 चाहता  ह  ,  मैं  पंजाब  का  बुरा  नहीं  चाहता  लेकिन  में  यह  चाहता  हूं  कि  श्राप
 जो

 बेइंसाफी  हमारे

 पिछले सौ  वर्षों  से  होती  चली  भरा  रहीं  है  उसको  दुर  कीजिये
 |

 मेरा  तो  इतना
 ही

 कहना  है  कि
 4,  १०

 वर्ष  में  श्राप  इस  रीजन  को  पंजाब  के  दूसरे  हिस्सों  के
 बराबर

 ला
 दीजिये

 ae  उसके  बाद  हमको

 हमारी  किसमत  पर  छोड़  दीजिये
 ।

 इसके  लिये  हमारे
 पंजाब

 के
 सिक्ख  भाइयों

 नें
 शौर  दूसरे

 भाइयों नें  दस्तखत  किये हैं  ग्रोवर  श्री  डी०  सी०
 शर्मा  जो  कि  होशियारपुर से  न  हें  उनके

 भी
 इसमें

 दस्तखत  हैं  ate  कोई  भी  शख्स  इसके  बरखिलाफ  नहीं  है
 तब

 में  नहीं  समझता  कि  आपको  इसको  मानने

 में  क्या  हमें  है  ।  कौर  पंजाब  स्टेट  पर  इसकी  जिम्मे  दारी  कयों  नहीं  डालते

 श्री  हेमराज  )  :
 श्राप  कांगड़े  का  नाम  तो  लेते  ही  नहीं

 |

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 वह  ड्राप  ले  लेंगे  जब  श्रापकी  बारी  जायेगी
 ।

 अभी  पहले  हरियाने
 को

 तो  मिल  जानें

 पंडित  ठाकुर  दास  भाव
 :  में इस  बात

 को
 मानता  हूं  कि  जब  हिन्दी  रीजन  में  कराया  हैं

 कौर  उसको  भी  भी  तक  काफी  नेगलैक्ट  किया गया  है  कौर वह  काफी  त्रिवण  रहा  है  लेकिन  यह  बात

 नही ंहै  कि  उसने  काबिल  श्रादमीं  नहीं  पैदा  यह  हमारे  नदी  टेकचंद  श्री  मेहर  चंद  महाजन

 कांगड़े  के  तो  ही  हैं
 ।

 हम  तो  फकत  यह  चाहते  हें  कि  हमारे  साथ  बेइंसाफी
 न

 हो  हम
 भी

 झा राम  से

 अपनी  जिन्दगी बसर  करे  शौर  यहीं  वजह है  कि  हम  अ्रनसटनटी भ्रौर  आयन्दा के  झगड़ों  दूर

 करनें के  वास्ते  हम  रीजन  बनायें  ।  ला  एंड  भ्रांत  किस  के  पास  रहेगा  कौर  उसकी

 किस  के  पास है  यह  साफ  नहीं  है  ।  रिजर्व  में  यही  लिखा  esr  है  कि  रूटीन  एक्सपेंसेज़  या.किसी

 स्कीम को  रीजन  वाले  भेजें  तो  भेज  दें  लेकिन  उसका  कोई  नहीं  पड़ने  वाला  यह  श्रख्तयार

 स्टेट  गवर्नमेंट  को  ही  रहेगा  कि  कितना  पैसा  किस  को  दिया  तो  यह  रीजन  जो  बनाये  हैं

 इस  में  खूबसूरती  यही है  कि  हम  एक  ही  स्टेट  के  कौर एक  ही  हाईकोर्ट  के

 मातहत  हैं  ।  wa  लोकल  एटानिमी  स्वायत्त  किन  चीजों  में  दी  गई  है  उसकी

 मैरिट  यह  कौर  हम  इस  मैरिट
 को  fees  करते हैं  ।  बावजूद  इसके  कि  गवर्नमेंट

 ने  हमारी  कोई  बात  नहीं  हम  मानते  हें  कि
 जो

 कुछ  उसनें  दिया  है  वह  सही  है  ।  लेकिन  मुझे
 दो  तीन  बातों  से  इख़तिलाफ़ है  |  यह  में  पहले  भी

 श्रेय
 कर

 चुका  उसको  दूहरानें से कोई से  कोई

 फायदा  नहीं  |  लेकिन  में  भ्र दब से  wet  करना  चाहता  हूं  कि  बाप  कर  क्या  रहे  हें  ।  यह  चीज़ें  जो  कि

 बहुत  मैटर  करती  उनको  नहीं  दे  रहे  हें
 ।

 हमारे  यहां  लोग  इस  रीजनल  स्कीम  पर  कद  रहे  हैं
 कौर  वे  प्रणाली  भाईयों  से  भी  ज्यादा  खश  हैं  क्यों  कि  यह  बात  उनके  दिमाग  में  है  कि  इस  स्कीम  सें

 उनको इन  चीजों  में  कुछ न  कुछ  हिस्सा  उनको  यह  मालूम  हो  गया  कि  श्राप  इन

 चीजों  के  लिये  कोई  प्राचीन  करनें  को  तैयार  नहीं  हें  तो  ड्राप  यकीन  मानियें  कि  उन  लोगो में

 बड़ा  रि वल् दान  होगा

 मेंने  प्रपनी  एक  अमेंडमेंट  दी  नम्बर  ५६,  जिसके  बारे  में  मेंने  यह  थोड़ा  सा  ast  किया

 मेंने  इसमें  यह  चाहा  हैं  कि
 जो

 ड्राप  दस  साल  या  पांच  साल  मुकरंर  इस  अर्से  में  जो  हमारी
 तरक्की  करने के  लिये  बो  बनाया  जाये  उसमें  हमारे  चीफ  मिनिस्टर  हो  प्रौढ़  डेवलपमेंट  मिनिस्टर

 मंत्री  )  हो  श्र  जरगर  डेवलपमेंट  मिनिस्टर  हरियाने  का  न  हो  तो  एक  तीसरा  झ्रादमी

 हरियाने  का  रखा  जाये
 ।  आपने

 जो
 रिपोर्ट

 दी  है
 उसमें  जहां  रीजनल  ग्रीवसेज

 शिकायतों  )
 का

 जिक्र  कराया  है  वहां  पर  एक  बाडी
 के

 बारे  में  सफा  २२७  पर  यह  लिखा  है  कि

 वित  निकाय
 को  दो

 काय
 करने  चाहिये

 |  एक  तो
 उसे  गलत  धारणाओं को  दूर  करना  चाहिये

 विभिन्न  क्षेत्रों
 की

 उचित  शिकायतों  को  दूर  करना  चाहिये  ।
 इसमें  योजना  oat  के  सदस्य

 हो  शर  वे
 राष्ट्रीय  विकास

 परिषद
 को

 अपनी  उपपत्तियां
 प्रस्तुत  करें  तो  बहुत  लाभ  हो  ।  मेंने  इसी
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 ठाकर  दास  भाग |

 बेसिस  पर  यह  लिखा  ताकि  इसको  कोई  कम्यून  चीज  न  कि  जो  प्रेसीडेंट

 हो
 वह

 प्लानिंग
 कमीशन  का  आदमी  हो  ae  वह  सरकार  से  रुपया  पैसा  भी

 चाहे  वह  रुपया  सेंटर  दे  या  स्टेट  गवर्नमेंट  और  हमको  ऊपर  लाने  के  वास्ते  वहू  काम  करे

 और  गवर्नर  साहब  प्रेसीडेंट  साहब  को  रिपो भेजें  कि  कहां  तक  तरक्की  हुई  है  ।

 में  एक  बात  अर्ज  कर  देना  चाहता  हूं  कि  पंत
 जी

 साहब  इस  खूबसूरती  के
 साथ

 स्पीच  करते
 हें कि  सबको  अपनें  साथ  खींच  लेते  लेकिन  एक  चीज  ने

 मुझे  थोड़ा  सा  इंजर  किया  हैँ
 ।  उन्होंने

 फरमाया है  कि  यें  सब  चीजें  वहीं  खत्म  हो  कोई  चीज  सेंटर  को  न  करनी पड़े  ।  मैं  इसका  सख्त

 मुखालिफ हूं  ।  में  अदब  से  श्री  करना  चाहता  हूं  कि  अगर  भाप  बिजनेस
 मीन

 करते  हूं
 तो

 इन
 a e qed

 में
 सेंटर

 की  जिम्मेदारी  रखियेगा
 ।  में  चाहता हूं  कि

 जितनी  लिंग्विस्टिक्स  माइनारिटीज
 श्र

 शिड्यूल्ड  कास्ट  wit  बैकवर्ड  कम्यूनिटीज हैं  उनकी
 जिम्मेदारी

 खास  तौर  से
 सेंटर  को

 लेनी  चाहिये
 ।

 अगर  श्राप  चाहते  हैं  कि  जिनके  खिलाफ  लिंग्विस्टिक  माइनारिटीज  ठीक  सलूक  न
 करने

 की  शिकायत

 करें  उनको  ही  जज  बना  दिया  जाये  तो  फैसला  कैसे  होगा  ।  यह  गलत  बात  है  ।  चाहिये  तो  यह

 fe  पेंटर  या  प्रेसीडेंट  इनकी  पुरी  जिम्मेवारी कौर  उनकी  तरफ से  काम  करे  पवन  |  भ्रापने जो

 यह  रखा  है  fear  रीजनल  काउंसिल  में  कौर  एडमिनिस्ट्रेशन  में  झगड़ा  हो  तो  उसका  फैसला
 गवर्नर  तो  में  से  करना  चाहता  हुं  कि  पंजाब  में  ऐसी  हालत  पदा  हो  जायेगी  कि

 झगड़े  में  फंस  जायेगा भ्र ौर  वहू  ठीक  तरह  से  इंसाफ नहीं  कर  सकेगा  भ्र  हमारे देश  में

 गवर्नर भ्र  एडमिनिस्ट्रेशन  )  में  झगड़ा  होने  लगेगा  ।  किसी  वह  यहां  पर  यह  प्रोपोज

 )  था  कि  प्रेसीडेंट  की  तरह  गवर्नर  भी  इफेक्ट  किया  जाया  लेकिन  इसको  इसी  वजह

 से  नहीं  मंजूर  किया  गया
 कि

 उसमें  यह  सन्देशा  था  कि  एडमिनिस्ट्रेशन  के  साथ  गवर्नर  का  झगड़ा
 हो

 था  ।  क्योंकि  एक  म्यान  में  तलवारें
 नहीं  रह  सकतीं

 ।
 में  चाहता  हूं  कि  इन  मामलात

 में  सेंटर  का  फैसला  फाइनल  समझा  जाये  |  गवर्नर  सेंटर  का  एजेंट  वह

 उन  शिकायतों को  उनकी  तहकीकात करे  ate
 उसकी

 रिपोर्टे  सेंटर  को
 भेज  इससे  ज्यादा

 कुछ न  करे  ।  खुद  सेंटर  को
 फैसला

 करना  चाहिए  चुनांचे  इसके  मुताल्लिक  भी  मेंने  तरमीम

 भेजी है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अपने  अमेंडमेंट में  तो  अपने  गवर्नर  ही  रखा  है  |

 पंडित  ठाकुर  दास  भार्गव
 :
 मेंने  उस  तरमीम की  एक  कौर  तरमीम  दे  दी  है  कौर  उसके

 जरिये
 इसको  ठीक  कर  दिया  जो  तरमीम  मैंने दी  थी  उसमें  किसी  तरह  से  यह  गलती  रह

 जिसको  मेंने  wa  दुरुस्त  कर  दिया है  ।

 इसके  भ्र लावा  मुझे  एक  तजवीज  करनी है  कि  जो  डेवेलपमेंट  काउंसिल

 बनायी  जायें  उनको  हमारे  डेवेलपमेंट  के  लिए  इन्साफ  के  साथ  रुपया  दियां  जाये  ।  यह  म  नहीं  कहता
 कि  सबको  बराबर  रुपया  या  लोकेशन्स  (  नियत  )  दियें  जायें  लेकिन  जो  कुछ  दें  वह  इन्साफ के
 साथ दे  ।  इसमें  जो  शापने  रीजनल  कमिटीज रखी  हैं  उनका  एक  हिस्सा  कानून  बनाने  के  वास्ते
 भी  लिखा  लेकिन पंजाब  का  तो  रेग्यूलेशन  प्राचीन ही  रहेगा  जैसा  कि  पुराना  था  |  हमें  भ्रापने

 अपेंडिक्स  में  रख  दिया  शिड्यूल  में  रखना  चाहिये  था  ताकि  हमारे
 भी  कांस्टीट्यूशनल राइट्स

 होते  we  हम  फील
 करते  कि  हमारे  ये  राइट्स  हैं

 ।  इस  रेग्यूलेशन

 में  तो  यह  होगा  कि  जो  उन्होंने  फैसला  कर  दिया  वही  हो  गया

 मुझे  एक  भ्र  शिकायत  है  और  में
 इसको

 कई
 दफा

 हाउस  में  कह  चुका  हूं
 ।  मेंने

 दफा
 ३४७

 देखी  है  कौर  दुसरी
 दफात

 भी  ह  कांस्टीट्यूशन  की  देखी
 उनसे  मालूम  होता  है

 कि  न  प्रेसीडेंट

 साहब  न  गवर्नर  न सेंट्रल  को  Olt a Ala न  लोकल  अ्रसेम्बली  को  यह  अख्तियार है  कि

 किसी  कम्युनिटी  पर  किसी  स्क्रिप्ट  की  जबरदस्ती  लाद दे  ।  ये  जो  दफात  कांस्टीट्यूशन में  दिये
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 होंगे  स्पोकन  लेंग्वेज  के  बारे में  हैं  ।  दफा
 ३४७

 स्पोकन  लेंग्वेज  के  बारे  में  है
 रिटर्न

 लेंग्वेज  (  लिखित  के  बारे में  नहीं  है
 ।.

 इसके  मानी  यह  नहीं  है
 कि

 में  गुरुमुखी के  खिलाफ

 हूं ।. जो मेरे भाइयों जो  मेरे  भाइयों
 को  पसन्द  है  उसकी  में  भी  कद्र  करता  हूं

 ।  लेकिन
 में  जिस

 चीज
 की

 क्र

 नहीं  करता  वह  यह  बात  है  कि  उनको  सब  कुछ  मिल  गया  लेकिन  उन्होंने  मैगनेनिमिटी
 ~  ३. ७

 का जेस्चर नहीं  किया  ।  जो  उनके बड़े  बड़े
 लीड सं

 थे
 उनकी  खिदमत

 में  मेंने  यह  at  किया
 कि  वें

 इस  तरह  का  करें  ।  शायद  ऐसा  न  करने  का  सबब यह  हो  कि  जेस्चर  कराने  वालों  का

 एटीट्यूड  वह  sere  कराने
 के

 वास्ते  कंड्यूसिव  नहीं है
 लेकिन

 में
 समझता

 हूं
 कि

 जहां  इंडीवीजग्नुल्स  का  मामला
 नहीं  बल्कि  जहां  बड़ी  बडी  कम्युनिटीज  का  मामला  है

 ऐसी  मैंगनेनिमिटी
 की

 उनसे  उम्मीद
 की

 जाती  है  ।
 में  चाहता  हूं  कि  इस  तरह

 की
 चीज  चाहे

 मेंट  करे  कौर  चाहें  हमारे  भाई  खुद  ताकि  देश  में
 जो

 कलह  हे  वह  खत्म  हो  जाये
 |

 वह  कलह

 भीਂ  ऐसी  नहीं  है  जो  कि  किसी  फंडामेंटल बात  पर  हो  ।  यह  चीज  जबरदस्ती  की  गयी  तो

 मुनासिब  नहीं  होगी  ate  में  समझता  हूं  कि  कोई  पंजाबी
 भाई

 इसको  पसन्द  नहीं  करेगा
 ।

 में  खुद

 गुरुमुखी  पढ़ने  या  पढ़ाने  के  खिलाफ  नहीं  हूं
 ।

 मुझे  उसके  पढ़ने  में  कोई  ऐतराज  नहीं
 लेकिन  मेरे

 इलाके  के  लोग  इस  चीज  को  उनपर  जबरदस्ती  लादा  जाना  पसन्द  नहीं  करते  ।  इसलिए  में

 गरज  करता  हूं  कि  यह  भ्रनकांस्टिट्यूशनल  में  चाहता  हूं  कि  ऐसा
 न

 किया  जाये
 |

 दूसरी  बात  यह  है  कि  पंजाब  की  एक  ही  स्टेट  में
 श्राप  दो-दो  फार्मूले  लागू  करना  चाहते

 एक  सच्चर  फार्मूला  श्र  दूसरा  पेप्सू  फार्मूला
 |  इसके  मानी यह  हें  व्  न्यायवादी

 श्राप  झुक  रहे  हें  जो  कुछ  प्राकार  करना  हैं  श्राप  झोली  हम  उसको  मानने  को  तैयार  में
 ५१  च्े, ५ ९

 हरियाना में  पैदा  garg  र  हरियाना  में  मेंने  भ्र पनी उम्र  गुजारी  जहां  तक  हरियाना का  सवाल a
 ह  हम  किस  सवाल  को नैनो  प्वाइंट  arp  व्यू  से  नहीं  देखते  aga  दिनों  हमने

 दूसरे  लोगों  के  जुल्म  सहे  हैं  ।  लेकिन  हमारा  किसी  से  झगड़ा  नहीं है
 ।

 मगर  हमारे  सिख  भाइयों

 पर  प्रदान  हिन्दी जुल्म  करेंग ेतो  हम  सिख  भाइयों  का  साथ  शहरों  नगर  सिख  भाई  हिन्दु द्य ों

 पर  जुल्म  करेंगे
 तो

 हम  हिन्दुप्नों  का  साथ  दोनों  मिल  कर  हम  पर  जुल्म  करना  चाहेंगे
 तो  हम  दोनों  का  मुकाबला  करेंगे  ।  लेकिन  हमारी  डिमांड  पर  तो  सब  भाइयों  के  दस्तखत हें  क्योंकि

 हम  इस  सवाल  को  जस्टिस  की  निगाह से  देखते  लेकिन  मेरी  समझ  में  नहीं  ora  कि  गव नें मेंट

 को
 इसे  मंजूर  करने

 में
 क्यों

 तकलीफ  होती  है  ।  झगर  गवर्नमेंट
 इन  सेफ गा डस

 तो
 मेरे  इलाके  के  लोगों में  खुशी  की  वह  लहर  दौड़ेगी  कि  जिसका  श्राप  wears  नहीं लगा  सकते  |

 को
 मान  ले

 लेकिन  श्राप
 जब

 तक  ऐसा  नहीं  करते  भ्रौर  वही  पुराना
 सौ

 साल  का  ढर्रा  चलता  रहेगा  हमको

 रगड़ा जाता  तब  तक  हम  खुश  नहीं हो  सकते  ।  नगर  सही  मानों  में  हमको कुछ  देना

 चाहते  हें  तो  हमारी  तकलीफ को
 देखिये

 ।  मैं  ६७  लाख  लोगों  की
 तरफ़  से

 चाहता हूं  कि  मेहरबानी  करके  झपने  कानों  के  परदे
 को  खोलें

 ।  में  चाहता हूं  कि  श्राप  हमारी  तकलीफ

 को
 देखें

 प्रौढ़  उनको  दूर  करने  की  कोशिश  करें  ।
 यह  ठीक  है

 कि  यहां  हाउस  में  ग्रुप  जो  कानून

 चाहे  पास  करवा  सकते  ले  अ्रापको  अन्दाजा  नहीं  है  कि  इसका  मुल्क  में  क्या

 होगा  ।

 में  आपको  एक  बात  बतलाना  चाहता  जब  तक  श्राप  का  प्लान  बना  भी  नहीं  तब  भी

 में  अपनी  कांस्टिट्पन्सी  में  जाता  हरियाना  में
 भी

 जाता  मेरी  साफ  राय  थी

 हमें  पंजाब के  साथ  रहना लेकिन  हमारे  भाई  कहते  थे  गुड़गांव  के  कि  हमें  मालदीव  कौर

 के  साथ  मिला  हमें  भ्र ंड मान  के  साथ  मिला  हम  पंजाब  के  साथ  नहीं

 पंडित चरण
 चं०  शर्मा

 मेरठ-दक्षिण  )  :  मेरठ के  साथ  लगा दो

 पंडित  ठाकुर  दास  भाव
 :

 मेरठ  तो  खुद  हमारे  साथ  जाना  चाहता  में  वह  सारा  किस्सा

 नहीं  बताना  चाहता  |

 में  भ्रम  करना  चाहता  हूं  कि  जब  रीजनल
 कमेटी

 (sehr  बनी तो  यह  फीलिंग
 बनी  कौर

 जब  में  वहां  पर  जाता हूं  तो  लोग  कहते  हें  कि  हम  तो  निहाल हो  गये  कि  रीजनल

 कमेटी बनाई  गई  है  ।  आपने जो  यह  फीलिंग  क्रिएट  की  है  भ्रमर उसे  श्राप  ५  रखना  )
 करना

 चाहते  उसमें  जान  डालला  चाहते  हें  तो  उसका  तरीका  यह  है  कि  जो  कुछ  मेरे  ५३ बि अमड़मट
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 ठाकुर  दास

 नं०  ५६  की  डिमांड  उसको  श्राप  मंजूर  करें  ।  यह  खाली  मेरी  ही  डिमांड  नहीं  हमारे  चीफ

 मिनिस्टर  साहब  शर  हमारे  कांग्रेस  के  सरदार  गुरुमुख  सिंह  साहब की  भी  हैं  जो  कि  १२  जिलों

 में  खुद  कहते  फिरे हैं
 कि

 यह  तुम्हारा  चार्टर  है  जो  कि  रीजनल  कमेटी बनी  तुम्हें  बराबर के  हक

 दिये  जायंगे  |  मेरे  सब  सिख  भाइयों  ने  यह  यकीन  दिलाया  हैं  कि  यह  मुत्तफ़िक़ा  डिमांड है  ।  जब

 सब  लोग  इस  पर  पुरा  यकीन  रखते  हैं  तो  मेरी  समझ  में  नहीं  भ्राता  कि  श्राप  इसको  क्यों  कबूल  नहीं
 कर  सकते  |  ATTY  इसमें  क्या  एंतराज  है  झ्र  श्राप  इसको  क्यों  सही  रूप  में  नहीं  दखते  |  में  इस

 चीज  को  इस  गरज  से  नहीं  कहता  कि  इसमें  पंजाब  इन्वात्व्ड  )  श्राप  ने  पंजाब
 की

 जिम्मेदारी
 इस  हाउस

 राज  गुजरात वाले  भी  इसी  हालत  में  वह  भी  एक

 तिहाई के  करीब  में  जानता  हूं  कि  गुजराती  बड़े  बहादुर  कांग्रेस
 की  डिसिप्लिन को  मानते  हैं  ।

 लेकिन  में  तो  यह  कहता  हूं  कि  यहां  पर  सवाल  इंसाफ  का  है
 न

 कि  मांगने  का  ।  श्राप  को  सारी

 लिग्विस्टिक  माइनारिटीज  का  खयाल  करना  चाहिये
 ।

 हमारे  तैलंगाना  कौर  प्रान्तर  वाले  बड़े
 होशियार  जो  हमें  सबक  पढ़ा  सकते  उन्होंने  एक  एक  फैसला  कर  डाला  ।  मैँ  इस  तरह

 के  फैसलों  को  पसन्द  नहीं  हमारे  दोस्त  भी  इसको  पसन्द  नहीं  करते  लेकिन जो  चीजें

 दायी  हैं  उनको  वहां  के  लोगों  ने  भ्रच्छी तरह  से  हल  करने  की  कोशिश  फैसले  गलत  हों  या  सही

 लेकिन  उन्होंने  एक  दूसरे के  नजदीक  की  कोशिश की  ।  में  नहीं  कहता  कि  हरियाना के  लिये

 एक  हाई  कोट  कर द

 लंका  सुन्दरम  में  समझ  नहीं  सका  कि  श्राप  क्या  चाहते  हैं  ।  क्या

 तेलंगाना  का  निर्माण  समाप्त  करना  चाहते  हैं
 ?

 पंडित  ठाकुर  दास  wa  :  मुझे  अफ़सोस हैं  कि  श्राप  यहां  पर  मौजूद नहीं
 थे  जब  में

 स्प्वायल्स के  मुताल्लिक  जो  श्राप  की  फीलिंग  वह  मेरी  फीलिंग नहीं  है  ।  कुछ ग  कर  रहा

 लेकिन  में  भ्र  करता  हूं  कि  जितनी  फीलिंग  श्राप
 की

 इसके  मुताल्लिक  मेरी  उससे  कम  फीलींग

 नहीं  फिर  भी
 में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  उन  लोगों  को रिप्रेजन्टेशन  )

 दिया  जाय  ।  fade  लोकल  बाडीज  कहीं  भी  उनको  मौका  दिया  जाय  यह  नहीं

 कहता  कि  ऐडमिनिस्ट्रेटिव  एफिसिएंसी  के  लिहाज  से  दिया  श्राप  किसी  तरह  से  दीजिये  |  यह

 नहीं  कि  org
 उनको

 बिल्कुल  नज़रअन्दाज़  कर  दें
 प्रो

 वह  यह  फील  करने  लगें  कि  वह  इन्टीरियर
 सिटिजेन  में  कोई  नई  बात  नहीं  कह  रहा  हूं  ।  श्राप  स्विट्जरलैण्ड को  जाकर  कनाडा  कों

 जाकर  देखिये  कि  वहां  पर  क्या  चीज
 की

 हुई  वहां  के  लोग  तो  फिर  भी  एलियन्स

 हम  एलियन्स नहीं  हम  इस  देश  के  अन्दर  वापस में  काफी  मिले  जुले  ह ैह्  जहां
 पर

 कोई  नीग्रो  या

 योरोपियन  का  सवाल  नहीं  हम
 एक

 जमाने  से  एक  साथ  रहते  रहे
 में  पूछना  चाहता हूं  कि  जिन

 की  तादाद एक  तिहाई  की  उनको एक  भी  मिनिस्टर  न  मिले ?

 डा०  लंका  सुन्दरम  :  में  पहले  से  बांटने के  खिलाफ  हूं

 पंडित  ठाकुर  दास  भागने
 :

 में  यह
 BH

 कर  रहा
 था  कि

 यह  c  एक  यूनिटी  गवर्नमेंट
 नहीं  हम  सबसे  पहले  गुजरात  की  तरफ  अपनी  जिम्मेदारी  महसुस  करते हैं  मे ंभी  उनमें से

 हूं  जिन्होंने  इस  बहस  में  लिया था  कौर  हमने  गुजरात  को  महाराष्ट्र के  साथ  शामिल  कर
 दिया  ।  ऐसी  हालत  में  हमारा फर्ज  है  कि  वहां  की  लिंग्विस्टिक्स  माइनारिटीज को  जो  सेफगाड़स

 देने  वह  हम  उनको  जरूर  चाहे  वह  उनको  मांगें  या
 न

 मांगे
 ।

 यहां  सिर्फ  बाइलिंग्वल

 स्टेट्स  का  ही  सवाल  नहीं  यह  सवाल  हर  जगह  पैदा  होता  यूनिलिग्वल स्टेट्स  में  भी  यह
 सवाल

 पैदा
 हो

 सकता  है
 ।

 इसलियें  हमको  इसकी  मेरिट्स  को  देखकर  मुनासिब  चीज  करनी  चाहिये
 ।

 हमने
 लिग्विस्टिक  माइनारिटीज  की  डेफिनिशन  भी  दी  है  जिसमें  कि  वह  लोग  ar  सकते  हैं  ।

 मूल  wast में
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 जो  फिल  वाकया  माइनारिटीज  जिनको  बचाना  हमारा  फर्जे  उनकी  तरफ  उनको  जरूर  ध्यान

 देना  चाहे  वह  रिलीजस  माइनारिटीज  चाहें  लिपिस्टिक  माइनारिटीज  या  दूसरे

 किस्म की  क्योंकि हम  जानते  हैं  कि  जब  तक  देश  के  इन्दर  सबको  सैटिस्फैक्शन  नहीं

 ग्रोवर यह  फीलिंग  नहीं  होगी  कि  उनके  साथ  इंसाफ
 तब

 तक
 आपने  स्टेट्स  रि्मार्गनाइजेशान

 के  लिये जो  कुछ  भी  किया  वह  नहीं  समझा  जा  सकता
 |

 में  प्रा पका  बहुत  मक्र  हूं  कि  श्राप नें  मुझे  जरूरत  से  ज्यादा
 दिया  ।

 :  स्वतन्त्रता  प्राप्ति
 के  बाद  भारत  के

 मानचित्र  बनाने
 श्री  मुही उद्दीन  a

 की  यह  Atay  अवस्था  है  ।  यह  काम  बड़ा  दुःखदायी रहा  इस  सम्बन्ध
 में

 पिछले  डेढ़
 दो

 वर्ष  में  जो  कुछ
 भी

 उससे  हमारे  नाम
 को  बट्टा  ही  लगा है  अज़हर  सब  बातों  को

 भूल कर  अपनी  के
 नव

 भारत  का  निर्माण करने  में  लग  जाना  चाहिए  ।

 भारत  सरकार  परौ  झ्रायोग  ने  नये  भारत  का  मानचित्र  बनाने  में  केवल  भाषा  को  ही

 माना है  परन्तु  भाषा ही  कोई  एकमात्र कसौटी  नहीं  हो  सकती  है  ।  यह  बात  ठीक  नहीं
 भाषा

 के  नाम  पर  किसी  राज्य  का  नाम  नहीं  रखा  जाना  चाहिए  ।  | “

 लंका  सुन्दरम भाषा  के  साथ  जाति  का  नाम  क्यों  नहीं  लिया  जाता
 ?

 श्री  मुही उद्दीन  :
 जातिका

 नाम  लेना  तो  भाषा  से  भी  बुरा

 राज्य  पुनर्गठन  की  प्रारम्भिक  अवस्था  में
 भी  कहा  कि  राज्यों

 के  नाम  उनमें

 बोली  जाने  वाली  मुख्य  भाषाओं  के  नाम  पर  नहीं  रखे  जाने
 चाहिएं

 ।
 इस  आधार

 पर  ही  मैसूर

 कौर  मद्रास  नाम  रखे  गये  हैं  ।  मध्य  प्रदेश  के  नाम  से  यह  संकेत  नहीं  मिलता  कि  यह  नाम  बहुमत

 की  भाषा  के  अनुसार  रखा  गया  है
 ।  बम्बई को

 द्विभाषी  राज्य  बनाये
 जाने  के  निश्चय

 से  गुजरात

 कौर  महाराष्ट्र के  राज्यों  के  निर्माण  का  विचार  समाप्त  कर  दिया  गया  अरब  यह  क्षेत्र  बम्बई के

 द्विभाषी  राज्य  का  बन  गये  हैं  ।

 श्री  पाटनकर :  केवल  बम्बई  राज्य  का  द्विभाषी  राज्य  नहीं

 श्री  मुही उद्दीन :  बंगाल  पंजाब  के  राज्य  बहुत  दिनों  से  हैं  ake  उनके  नामों  का  सम्बन्ध

 उन  क्षेत्रों  विशेष  से  है  भाषियों  के  नाम  से  नहीं  है  ।  केवल  केरल  श्र  श्रीमान  ही  ऐसे  राज्य  हैं

 जिनके  नामों  का  सम्बन्ध वहां  बोली  जानेवाली  भाषा से  नहीं  है  ।

 उस  नवीन  राज्य  के  लिये  area  प्रदेश  नाम  पसन्द  किया  गया  मेरा  सुझाव  यह  है  कि  इस

 नाम
 को

 बदल  दिया  जाये
 ।

 मेरा  सुझाव  है  कि  राज्य  के  नाम  का  सम्बन्ध  भाषा  के  नाम  से  a  होता

 चाहिये  |  मेरे  विचार से  मेरे  भ्रान्ति के  मित्र  इससे  सहमत  होंगे |

 भारत के  मान  चित्र  को  फिर  से  बनाये  जाने  के  परिणाम  स्वरूप  भाषाई  प्रति  संख्याकों की

 समस्या  हमारे  समक्ष  भराई  उनको  सुरक्षण  जाना  भी श्रत्यावश्यक है  ।  राज्य  पुनर्गठन

 आयोग ने  यह  ठीक  ही  कहा  है  कि  जो सुरक्षण दिये  जायें  वे  केवल  बहु  संख्याक वर्ग  की  सद्भावना

 से  ही  लागू  किये  जा  सकते  हैं
 ।  बहुसंख्यक  वर्ग की  सद्भावना  नितान्त  रूप  से  श्रावक है  ।  पर

 तो  भी
 इन  सुरक्षणों

 को
 लागू  करने  के  लियें  संविधान  में  उपबन्ध  किये  जाने  चाहियें  ।  यह  संविधानिक

 उपबन्ध  किस  प्रकार  लागू  किये  जायेंगे  यह  भी  एक  समस्या है  जिसे  हल  किया  जाना  चाहियें  ।  अतः

 केन्द्र  को  यह  अधिकार  हीना  चाहिए  कि  सद्भावना  के
 प्रभाव

 में  सुरक्षणों  के  लागू  न  किये

 जाने
 की

 स्थिति
 में  वह  श्रावक  कार्यवाही  कर  सके  ।  यह  उपबन्ध  संविधान  में  किया  जाना

 ह ी

 अंग्रेजी  में

 1..  S./56,



 Zeey  संविधान  संशोधन  )  विधेयक  ४  १९५६

 मेरे  विचार  से  प्रस्तावित  उपबन्ध इस  प्रकार  के  हें  कि  जिनके  द्वारा
 केन्द्र

 इन  सुरक्षणों  को

 लाग  करने  के  लिये  wae  कार्यवाही  कर  सकता है  |

 पंडित  ठाकुर  दास  भागंव  नें  इस  बात  पर  जोर  दिया  है  कि  अल्पसंख्यकों  से  सम्बन्धित रन

 का  उत्तरदायित्व  केन्द्र  पर  होना  चाहिये  ।  यह  उचित  नहीं  होगा  परन्तु  जब  कभी  भी  उचित  हो

 और  अत्यावश्यक हो  केन्द्र  के  अधिकारों  और  शक्तियों का  उपयोग  झ्र वश्य होना  चाहिये  |

 हैदराबाद  विधान  सभा  भ्र ौर  are  विधान  सभा  ने  संविधान  संशोधन  में  द्वितीय सदन  का

 उप बन्द  किये  जाने  का  जो  प्रस्ताव  किया  डा०  लंका  सुन्दरम  नें  उसकी  चर्चा की  इस  प्रस्ताव

 को  न
 तो

 राज्य
 पुनर्गठन

 अधिनियम
 में

 area
 ही

 संविधान
 )
 विधेयक

 में  स्थान  दिया

 गया  डा०
 लंका

 की  इस
 बात  पर  मुझे  श्रामण्य  हुआ

 था
 कि  द्वितीय  सदन

 की
 बात

 संगत  नहीं  है  का  उपबन्ध तो  वर्तमान  संविधान  में  है  malt  संबंधित  विधान  सभा  के  सदस्यों

 की  विशिष्ट  संख्या  को  इस  सम्बन्ध  में  संकल्प
 पारित  करना  चाहिए

 ।  यही  तक  है  भ्र ौर  दोनों

 विधानसभायें  स्पष्ट  रूप  से  संकल्प  स्वीकार कर  चुकी  हें  ।  मुझे  आशा है  कि  डा०  लंका

 को  wa  यह  विश्वास हो  गया  होगा  कि  हैदराबाद  विधान  सभा  कौर  साथ.ही  श्राद्ध  विधान  सभा

 ee क में जब  तीन  चौथाई  बहुमत  है

 लंका  सुन  :  उन्होंने  स्वयं  ही  भविष्य  के
 लिये  व्यवस्था

 की

 श्री  मुही उद्दीन  :  मुझे  आशा  है  कि  इन  राज्यों  की  स्थापना  के  बाद  शीघ्र  ही  एक  विधान

 परिषद्  की  स्थापना  की  जायगी ।  परन्तु  मेरा  यह  प्रस्ताव हैं  कि  विधान  परिषद  की  स्थापना

 इस  सम्बन्धी  उपबन्ध  को  इस  विधेयक  में  ही  समाविष्ट किया  जाना  चाहिए

 शनी  श्रानंदचंद
 उपाध्यक्ष

 यद्यपि  इस  विधेयक  में  कुछ  त्रुटियां

 हूँ  तथापि  संयुक्त  समिति  के  सदस्य के  नाते  में  इस  विधेयक  के  उपबन्धों  सामान्यतया

 समथेन  करता हूं  |
 सबसे  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  इसमें  सीमा  आयोग  के  सम्बन्ध में  किसी  प्रकार

 का  सम्बन्धित  उपबन्ध होना  चाहिए  था  ।  यद्यपि
 हम  भ्रन्तर्राज्य  सीमा  विवादों

 का  उत्तरदायित्व

 शैक्षिक  परिषदों  को  सौंप  रहे  हैं  तथापि  में  यह  अनुभव  करता  हुं  कि  ये  समस्यायें  तब  तक  समाप्त

 नहीं  होंगी  जब  तक  कि  हम  इन  सदस्यों  के  सम्बन्ध  में  किसी  प्रकार  की  न्यायिक  घोषणा  नहीं

 करते  लोग  न्यायाधिकरण  के  समक्ष
 सुनवाई  से  सन्तुष्ट  नहीं  होंगे

 |
 wa  भीं  माननीय

 कार्य  मंत्री  एक  ऐसा  उपबन्ध  समाविष्ट कर  सकते  हें  जिससे  संविहित  सीमा  आयोग  दो  राज्यों में
 समस्या का  समाधान  कर  सके  |

 एक  कौर
 प्रादेशिक  समितियों की  है  ।  इन  समितियों  में  से  एक  are  में  कौर एक

 पंजाब में  स्थापित  की  जायेगी  ।  इस  समय  तक  हमें  इन  प्रादेशिक  समितियों  की
 भौगोलिक

 सीमायों  के  सम्बन्ध  में  कुछ  मालूम  हो
 जाना  चाहिए  था  ।  जहां  तक  तेलंगाना  का  सम्बन्ध  है  मेंने

 यढ़ा  हैं  कि  वहां  तेलंगाना  क्षेत्र  है  ।  हम  इसे  कहां तक  तेलंगाना  क्षेत्र  कह  सकतें हैं  oo .  के

 लंका  सुन्दरम
 विंमान  हैदराबाद राज्य  से  अलग  किया  gar  wie  विद्यमान  अन्धरा

 राज्य में  जोडा  अम्मा  तेलंगाना  क्षेत्र  ।

 श्रानन्दचन्द  :  धन्यवाद  ,  जहां तक  पंजाबी  भाषा  भाषी
 या  हिन्दी  भाषा  भाषी  प्रदेश

 सम्बन्ध मेरे  विचार  में  वह  अ्रधिक  स्पष्ट  है  क्योंकि  वे  भाषा  प्रतिरूप  का  करतें  हैं

 हेमराज  :  यह  सच्चर
 सूत्र

 के
 अनुसार

 स्पष्ट है

 मूल  sist  में
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 श्री  श्रानन्दचन्द  :  जी  सच्चर सच्चर  सूत्र  के  afar  कुछ  भ्रमण
 शर्तें

 भी  जिन्हें  सम्बन्धित
 पक्षों

 की
 इच्छा

 से
 कार्यान्वित

 किया
 जायगा

 ।
 राज

 में
 संघ

 प्रदेशों  की  चर्चा  करना  चाहता  हूं
 ।

 ग्राहको याद
 राज्य  पुनर्गठन  विधेयक

 पर
 चर्चा

 के  समय
 मेंने कहा  था  कि  संघ

 प्रदेशों  के

 प्रद्यासतन  में  जनता  के  सम्बन्ध  की  पंचायतों  या  निर्वाचित  निकाय  के  arse  पर  नहीं  बल्कि  वयस्क

 मताधिकार  के  आधार पर  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  |  में  गृह-कार्य  मंत्री  के  इस  कथन  पर  उन्हें

 बधाई देता  हूं  कि  ये  प्रादेशिक  परिषदें  वयस्क  मताधिकार पर  आधारित  होंगी  ।  यदि  में
 उनकी

 बात  ठीक  समझ  सका  हूं  तो  इन
 प्रादेशिक  परिषदों

 के
 सदस्यों

 में  से  ही  दैनिक  प्रयास
 में  सहायता

 देने  के  लिए  सलाहकार  या  परामशंदाता लिये  जायेंगे  ।  परन्तु  दूसरी
 झोर  लोक-सभा या  राज्यसभा

 के  संसद्  सदस्य  भी  हें  जो  इन  संघ  प्रदेशों  का
 प्रतिनिधित्व  करते  यदि  में  योजना

 को
 ठीक

 प्रकार से

 समझ  सका  हूं  तो
 विचार  यह  हैं  कि  संसद्  सदस्य

 तथा
 भ्रमण  गैर  सरकारी

 व्यक्तियों
 की  मिल कर  एक

 प्रकार  की  स्थायी  मंत्रणा  समिति  होगी  जो
 गृह-कार्य

 मंत्रालय
 को

 न
 केवल  इन  संघ  प्रदेशों  के

 व्यय  सम्बन्धी  तथा  अन्य  वित्तीय  उपबन्धों  पर  बल्कि  उन
 विधायिनी  कार्यवाहियों

 तथा  नीति

 सम्बन्धी  बातों  के  सम्बन्ध  में  भी  मंत्राणा देंगे  जिनके  सम्बन्ध  में  वे  यह  समझते  हैं  कि  यहां  संसद्

 में  उन्हें  प्रख्यापित  करना  श्रीनिवास  हैं  या  लाभदायक  है  ।
 इस  प्रस्ताव  में  त्रुटि  यह  है  कि  संसद  सदस्यों

 a  दैनिक  प्रशासन  के  बीच  कोई  सम्बन्ध  न  होगा  |
 इसलिए  मेंने  यह  सुझाव  दिया  था  कि  संसद्

 सदस्यों  को  भी प्रादेशिक  में  या  उसके  कार्यकरण  में  सम्मिलित  fear  जाना

 निःसन्देह  उन्हें  सलाहकार  के  रूप  में  नियुक्त  नहीं  किया  जा  परन्तु संघ  प्रदेश  के  मामलों

 पर  गृहकार्य  मंत्रालय  को मंत्रणा  देने  के  लिए  परिस्थितियों का  उन्हें  पूरा  ज्ञान  होना  चाहिय े।

 दूसरी बात  यह  है  कि  इन  संघ  प्रदेशों
 में  अनुसूचित  जातियों  शर  भ्रनुसुचित  ख़ादिम  जातियों

 की  जनसंख्या  wats है  त्रिपुरा  कौर  मनीपुर  '  में  जातियों  के  व्यक्ति  बड़ी  संख्या  में  हैं

 श्र  हिमाचल  प्रदेश  में  एक  तिहाई  से  अधिक  जनसंख्या  अनुसूचित  जातियों  के  लोगों की  है  ।
 निर्वाचक-गणों  की  वर्तमान

 पद्धति  के  भ्रमित  त्रिपुरा  और  दोनों के  लिए  तीस
 तीस  सदस्य

 हैं  ौर  जहां  तक  हिमाचल  प्रदेश  का  सम्बन्ध है  वर्तमान  विधान  सभा  में  ४१  सदस्य  जहां  तक

 मनीपुर  का  सम्बन्ध  है  मेरे  विचार  में  ख़ादिम  जाति  क्षेत्रों  से  सदस्यों  की  कुछ  संख्या  निर्वाचक

 गणों
 में

 निर्वाचित  होती
 है

 ।
 परन्तु  वे

 भौगोलिक  सीमांकन  की  विधि  द्वारा
 art  उन

 क्षेत्रों

 का  सीमांकन  इतना  श्रनानम्य  हैं  कि  भ्रादिम  जातियों  के  व्यक्तियों  के  अतिरिक्त  अन्य  व्यक्तियों  के

 निर्वाचन  का  प्रदान  ही  उत्पन्न  नहीं  होता  है
 ।  परन्तु  हिमाचल प्रदेश  जेसे  क्षेत्र में  ये  लोग  इतने

 फलें हुए  हें  कि
 यदि  हमें इन

 प्रादेशिक  परिषदों  को
 वयस्क  मताधिकार  के  आधार  पर  गठित  करना

 हैं  तो  ऐसी  कोई  योजना  बनानी  होगी  जिससे  कि  उन्हें  भी  प्रतिनिधान  मिल  सके  ।  मेरा  निवेदन

 यह  हैं  कि  यह  योजना  द्वि सदस्य  निर्वाचन  क्षेत्र  नहीं  बल्कि  कुछ
 प्रौढ़

 होनी  चाहियें
 ।  वही  स्थानीय

 अनुसूचित  जातियों  या  श्रादिम  जातियों  के  सच्चे  प्रतिनिधि
 हैं

 ।  इसलिए  माननीय  गृह-कार्य  मंत्री

 को  योजना  निर्धारित  करते  समय  इस  बात  को  ध्यान  में  रखना  चाहिये  ।

 अरब  मुझे  दो  बातें  wt  कहनी  है  ।  एक  अन्तरिम  भ्र वधि  की  है  ।  जैसा  कि  सदस्यों  को

 ज्ञात  है  पहली  नवम्बर  के  बाद  दिल्ली
 या  हिमाचल  प्रदेश  में

 कोई  विधान  सभा  कृत्य क़ारी  नहीं
 न  हीं

 मनीपुर  या  त्रिपुरा  में  सलाहकार
 या  मंत्रणा  परिषदें ही  होंगी  |  cet  यह  है  कि

 रिम  प्रविधि  में  क्या  होगा  ।  में  कह  नहीं  सकता कि  क्या  भारत
 सरकार  संशोधित  भ्रनुच्छेद

 VRE
 के  walt  संसदीय  मंजूरी के  बिना  भी  निकाय  स्थापित  कर  सकती  हैं

 ।  अनुच्छेद  RzE  में  जिस

 धर्न्य  प्राधिकारी '  की  चर्चा  है  इस  का  रथे
 प्रादेशिक

 परिषदें  arts aft भी  लगाया जा  सकता

 al  मेरे  विचार  में  यह  गलत  निवेदन  होगा
 ।  यदि

 मेंने  इस  भ्रनुच्छेद  को  ठीक
 समझा  है  तो

 कार्य  मंत्री  द्वारा  दृष्टिपात  की  गई  या  बताई गई  योजना  को  क्रियान्वित करने  से  पहिले  संसद

 के  समक्ष  किसी  प्रकार की  विधायिनी  क्रिया को  स्वस्य  प्रस्तुत करना  होगा  ।  संसद  का  सत्र  १३
 सितम्बर

 को
 स्थगित  किया जा  रहा  इसलिए  निश्चित  तिथि  के  बाद  इन  क्षेत्रों  के  प्रशासन के

 लिए  परजनीय-पुस्त पर  कोई  भी  संसदीय  विधि नहीं
 यह  सच  है  कि  राष्ट्रपति  को  WEATaay

 मूल  wast  में
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 निर्गमित  करने  की  शक्ति  है  |  इस  सदन  में  बाद  में  उस  पर  चर्चा  भी  की  जा  सकती  है
 ।  में

 कह  नहीं  सकता  कि  क्या  अध्यादेश  कैटरीना  अन्तरिम  अवधि  में  एक  बिल्कुल  नई  संरचना

 कसित  की  जा  सकती  है  ।  इसलिए  संसद्  के  भ्रगले  संघ  में  यथासम्भव  शीघ्र  ही  एक  समेकित  विधेयक

 प्रस्तुत  किया  जाना  चाहिए  कौर  फिर  उसे
 परिनियम  पुस्त  में  स्थान  देना  अन्तरिम  water

 इतनी  कम  है  कि  उससे  कुछ  लाभ  भी होंगा  क्योंकि  यह  भावना  बढ़ेगी  कि  भाग
 ग  के

 राज्यों
 में

 एक  परिवर्तन ग्रा  है  श्र  aa  वह  पुराना राज्य  नही ंहै  बल्कि  सीधे  केन्द्र  द्वारा  शासित हैं  ।
 भारत  सरकार  के  नब  सभी  व्यवहारिक  प्रयोजनों के  लिए  इन  संघ  प्रदेशों  के

 भी  होंगे  ।  मेरे  विचार  में  इस  अन्तरिम प्रविधि  के  सम्बन्ध  में  कोई  शंका  नहीं  होनी  चांहिये
 क्योंकि

 लोगों को  मालूम  हो  जायगा  कि  घोषणा  कर  दी  गई  है  सरकार  एक  विधान  प्रस्तुत
 कर  रही

 हश्र  उनके  लोकतन्त्र  में  उनके  हितों  का  उचित  परिमाण  हो  चुका  है  |

 श्री  नि०  do  चटर्जी  :
 हमने  राज्य  पुनर्गठन  विधेयक  पारित  कर  दिया  है  परन्तु

 हमने  उस  समस्या  के  कुछ  महत्वपूर्ण  पहलों  को  बहुत  उलझा  दिया  है  ।  मेंने  गृह-काय मंत्री  प्रौढ़
 प्रधान  मंत्री  से  यह  कपिल  की  थी  कि  उस  विधेयक  को  कुछ  दिनों  के  लिये  स्थगित  कर  दिया  जाए  कौर

 एक  संशोधक  विधेयक  प्रस्तुत  किया  जाए  जिसे  गुजरात  कौर  द्विभाषी  बम्बई  कहे  जाने  वाले  क्षेत्र  की

 जनता  के  लिए  भेजा  परन्तु  ऐसा  नहीं  किया  गया  परिणाम  स्वरूप  वहां  स्थिति  भ्र स्त व्यस्त

 हो  गई  थी  तौर  जब  अ्रहमदाबाद  में  afer  थी  तो  गृह-कार्य  मंत्री  ,  प्रधान  मंत्री  कौर  बम्बई  के  मुख्य

 मंत्री  में  स ेकोई  भी  वहां  नहीं  गया  लोगों  की  इच्छा  कौर  भावना  की  अवहेलना  की  गई  वास्तव

 में  यदि  ८  तारीख  को  वहां  कांग्रेस  दल  के  कार्यालय  के  सामने  गोली  न
 चलाई

 गई  होती  तो  यह  गड़बड़ी

 बिलकूल  न  फैलती  |

 अब  संविधान  में  संशोधन  करते  समय  हमें  इस  बात  का  विशेष  ध्यान  रखना  चाहिये  कि
 कोई

 ऐसी  बात  न  हो  जिससे  कि  देश  की  एकता  को  कोई  खतरा  पैदा  हो  ।  हमें  राज्यों  को  उप राष्ट्र  मानने

 की  प्रवृत्ति  को  प्रोत्साहन  नहीं  देना  चाहिये  ।  हम  तब  तक  पंचवर्षीय  योजना  को  सफल  नहीं  बना

 सकते  या  विकास  नहीं  कर  सकते  या  शभ्रायोजित  aa  व्यवस्था  सम्भव  नहीं  है  जब  तक  कि  हम  इस

 धारणा  को  नहीं  छोड़ते  कि  इस  प्रादेशिक  भावना  का  wa  उन  उपराष्ट्रों  के  प्रति  किसी  प्रकार  की

 निष्ठा  हैं  जो  एक  संघ  के  भ्रन्तर्गत  संगठित  जब  कि  विदेशी  राष्ट्र  ौर  हमारे  पड़ौसी  जो  विदेशी
 प्रभावों  के  अधीन  हमारी  हानि  के  लिए  कार्यान्वित  हैं  काश्मीर  की  ललचाई  दृष्टि  से  देख

 रहे  हें  दोनों  हमारी  सीमाओं  को  खतरा  हमें  इन  संकुचित  निष्ठावान  को  प्रोत्साहन  नहीं
 देना  चाहिए ।

 mat  संघ  प्रदेशों
 के

 संबंध  में  यह  कहना  चाहता  हं  कि  हम  संयुक्त  समिति  में
 भी

 उस  संबंध
 में  कोई  संतोषजनक  सूत्र  नहीं  ढूढ़  सके  थे  ।  मेंने  श्रीमती  टिप्पणी  में  भी  कहा  था  कि  सभी  प्रदेशों  को

 एक  ही  स्तर  पर  नहीं  रखा  जाना  चाहिये  जैसे  कि  दिल्ली  को  अन्दमान  श्र  निकोबार  टा पुत्रों  के  स्तर

 पर  रखना  युक्तियुक्त  न  होगा  ।  दिल्ली  नगर  के  लिए  कोई  ठीक  ठीक  संविधानिक  सिफारिश  करनाਂ

 at  भी  उचित  हैं  ।  दिल्ली  का  इतिहास  सहस्रों  वर्ष  पुराना  है
 ।  श्राप  दिल्ली  के  संबंध  में  वाशिंग्टन

 ह... िक. 1 कनबरा का  उदाहरण  नहीं  अपना  सकतें ।  हमें  इस  विधेयक में  कम  से  कम

 त्रिपुरा  शर  अन्य  राज्यों  के  लिये  जन  साधारण  की  भावनाओं  पौर  इच्छाओं  को  अभिव्यक्त

 करने  के  लिए  कोई  लोकतन्त्रीय  कार्य व्यवस्था  अ्रघिनियमित  करनी  चाहिए  इस  संबंध  में  मंत्रियों

 की  कोई  परिषद्  होनी  चाहिये
 ।

 कोई  संविधानिक  प्रमुख होना  चाहिये  ।  अन्य  संघ प्रदेशों के  संबंध

 में  भी  ऐसी  ही  व्यवस्था  की  जानी  चाहिये  ।

 अरब  में  विधेयक  के  खंड  २२  के  संबंध  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  में  इस  से  बिलकुल भी  सहमत

 नहीं हूं  ।  यदि  इस  प्रादेशिक  सूत्र  ने  पंजाब
 की

 समस्या  का  समाधान  किया  होता  तो  मुझे  प्रसन्नता

 होगी  परन्तु  ऐसा  नहीं  हुआ  बल्कि  लोगों

 की

 wearer  Gear  ने  इसे  स्वीकार  नहीं  किया

 मूल  अंग्रेजी  में
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 इकबाल  fag  :  केवल  कुछ  व्यक्तियों  अत्यघिक
 ने

 रणवीर  सिंह  :  मुझे  इस  पर  आपत्ति

 श्री  नि०  चं०  चटर्जी :  सत्य  यही  है  कौर  मेरे  माननीय  मित्र  जानते  हैं  कि  जनता
 के

 संख्या  भाग  नें  इसे  स्वीकार  नहीं  किया  है  ।  अरब  में  मूल  बात  यह  कहना  चाहता  हूं
 कि

 अकाली  नेता
 तथा

 अकाली  दल  के  साथ
 जो

 समझौता  हुआ  है
 उस

 पर  मंत्रीगण  संतुष्ट  हैं  मुझे
 है  कि

 यह

 सच्चा  समझौता  ग्रा  होगा  परन्तु  यह  है
 कि

 श्राप  की  योजना  क्या  है
 ?

 श्राप  प्रादेशिक  सूत्र  के

 खंड  ५  को  देखिये  ।  मेंने  उसमें  अपनी  श्रीमती  टिप्पणी  संलग्न  की  है  ।

 में  सम्पूर्ण  उत्तरदायित्व  से  यह  बात  कह  सकता  हूं  कि
 इस

 खंड
 को

 पारित  करने  से  श्राप  समस्त
 प्रजातंत्रात्मक सिद्धांतों  पर  area  कर  रहे  हैं  ।  क्योंकि  इसके  अनुसार  राष्ट्रपति  बहुमत

 की
 उपेक्षा

 कर
 के

 भी  कानून  पारित  कर  सकता  हैं  कौर
 कह

 सकता  है
 कि

 केवल
 ३१

 सदस्य  समस्त  विधान  सभा
 कि

 काय  वाही
 चला  सकते  भले  ही  पंजाब  विधान  सभा  के

 शहे
 ०  सदस्यों  मे  से  १२४५  सदस्य

 उसके  विरोधी  हों  ।  भ्रापने  यह  भी  कहा हैं  कि  मतभेद  के  मामले  में  राज्यपाल  का  fare  श्रनिवाय॑ं

 रूप  से  मान्य  होगा  |
 मुझे  इसपर  बहुत  आपत्ति  इसका  यह  तात्पर्य  कदापि

 नहीं
 कि

 में
 किसी

 विद्वेष  सम्प्रदाय के  विरुद्ध  हूं  ।  मैं  सिखों  को  हिन्दू  धर्म  ही  श्रीमान  समझता  हुं
 ।  मेरे

 मत  से  हिन्दू  धर्म  के  मूलभूत  सिद्धांतों
 की

 रक्षा  के  लिये
 ही

 सिख धर्म
 का  प्रादुर्भाव हुआ  अतः  मेर

 विचारत ेऐसा  करना  प्रजातंत्र  के  विरुद्ध  श्र  मंत्रीमंडल  को  विधान  सभा  पर  हावी  होने  शक्ति

 देना  यह  नितांत  भ्र नं चित  है  ।  वस्तुतः  यह  पंजाबी  प्रदेश  तथा  हरियाना  प्रदेश  के  हितों  के  भी

 विरुद्ध  है  एक  प्रकार  की  तानाशाही  हैं  जो  हमारी  संविधान  की  भावना  के  नितांत  विरुद्ध  है  ।

 संविधान  में  राज्यों  को  राज्य  सूची  के  विषयों  पर  विधान  बनाने  के  पूर्ण  अधिकार  प्राप्त  है

 लेकिन  श्राप  एक  कार्यकारी  श्रादेश  द्वारा  राज्यों  के  इन  विशेषाधिकारों  को  लें  लेना  चाहते  हैं
 ।  यह

 बिलकूल  अनुचित है
 कि  ara  एक  कार्यकारी  area  द्वारा  संविधान  के  मूलभत  सिद्धांतों  पर  इस  प्रकार

 आराघात  करें  ।  यदि  श्राप  कंडिका  ६  के  अन्तर्गत  विषयों  को  देखें  तो  metre  समितियों  के  अन्तर्गत

 वे  सभी  विषय  रा  जाते  हैं  जो  कि
 इन  विषयों  के  अन्तरगत  ait  चाहियें  |  उदाहरणार्थ  धार्मिक

 सहकारी  स्थानीय  सुधार  जिला  बोर्ड  तथा  wea  प्राधिकारियों

 के
 संबंध

 में  सारे  अधिकार  प्रादेशिक  समिति  को  दे  दिये  गये  हैं  गौर  राज्य  विधान  सातों
 को

 अधिकारहीन
 कर  दिया  गया  है  |

 पंडित
 पंत  नें  यह ह  भी  कहा  हूं  कि  मेंने  खंड

 १  की
 कौर  ध्यान  नहीं

 है  यह  बात  नहीं  है  ।  मेंने  यह  खंड  पढ़ा  है  ।  उसमें  सारे  पंजाब  में  एक  विधान  सभा  कौर

 एक  राज्यपाल  हमने  की  कही  गई है  ।  लेकिन  यह  एक  थोथी  घोषणा  है  क्योंकि  वास्तव  में  विधान

 सभा  को  कोई  भ्र धि कार  प्राप्त  नहीं  है  क्योंकि  यदि  विधान  सभा  हरियाना  प्रान्त  के  ३०  सदस्यों की

 बात  से  सहमत  नहीं  होगी
 तो  इस

 मतभेदों
 का

 राज्यपाल  को  निर्देश  किया  जायेगा  भ्र  विधान  सभा
 भंग  हो  जायेगी  |  इस

 प्रकार
 राज्यपाल  को  अत्यधिक  ated  दी  गई  है  जो  कि  प्रजातंत्र  के  सिद्धांतों के

 विचार  से  भ्रापत्तिजनक हैं  |

 शर्त
 श्राप  राष्ट्रपति  को  यह  अधिकार  न  दें  ।  श्राप  राष्ट्रपति  के  पद  को  संविधान  सभा  का

 स्थान  मत  दें  ।
 मेरे  विचार  से  मास्टर  दारासिंह  का

 भी
 यह  नहीं  होगा  क्योंकि  खंड  ७  में

 कहा  गया  हैं  कि  केन्द्रीय  संविधि  के  अधीन  राष्ट्रपति  को  प्रादेशिक  समितियों  के  बनाने  का

 अधिकार  दिया  जायगा  ह

 मेरे  विचार  से  केन्द्रीय  संविधि
 का

 ताइपे  संसद  से  है  ।
 यह  अधिकार  संसद्

 को
 मिलना

 चाहिये
 ।

 मूल  stacy  में
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 नि०  चे  |

 मेंने  पंडित  ठाकुर  दास  के  वैकल्पिक  संशोधन  को  पढ़ा
 है  ।

 उन्होंने  इस  संशोधन  में

 कुछ

 खंड
 पंजाब  प्रादेशिक  सूत्र  के  लिये  हें  लेकिन  खंड

 €  १४  को  नहीं  लिया  गया  है
 ।  खंड €

 संवैधानिक है  ।  उच्चतम  न्यायालय  ने  भी  मनोहरसिंह  के  बाद  में  यह  निर्णय  दिया  था  कि  जब  दो

 राज्यों  का  विलीनीकरण  हो  जाता  है  कौर  फलस्वरूप  एक  राज्य  बन  जाता
 तो  एक  ही

 विषय
 के

 संबंध  में  एकीकृत  राज्य  के  विभिन्न  भागों  में  भिन्न  भिन्न  विधियां  लागू  नहीं  हो  सकती  कारण

 यह  है  कि  इससे  संविधान  के  भ्रनुच्छेंद  १४  का  उल्लंघन होता  है

 उन्होंने खंड  १४  पर  भी  आपत्ति की  है  ।  खंड  १४  में  उल्लिखित  है  कि  भारत  सरकार

 प्रादेशिक  भाषाओं  को  उन्नत  करने  के  प्रयोजन  से  प्रोत्साहन  देने  की  अपनी  नीति  का  भ्रनुसरण  करते

 हुए  पंजाबी  भाषा  की  उन्नति  विकास  को  प्रोत्साहन  देगी  14.0

 आपत्ति  का  आधार  यह  है  कि  खंड  १४  एक  प्रकार  का  साम्प्रदायिक पंचाट  हैं  ।  साम्प्रदायिक

 पंचाटों  से  सदैव  हानि
 ही

 हुई  है  ह ह प्रौर  भेदभाव  बढ़ा  राज्य  पुनर्गठन
 प्रयोग

 नें  एकमत  होकर  यह

 कहा  @  कि  पंजाब  में  भाषा  की  कोई  समस्या  नहीं  है  थी  कौर  जो  भी  वह  विभाजन  के  पहचान  समाप्त

 हो  गई  है  वहां  समस्या  केवल लिपि  की

 मेरा  निवेदन  है  कि  किसी  भी  राज्य  का  साम्प्रदायिकता  के  आधार  पर  विभाजन  नहीं

 होना  चाहिये  ।  दो  प्रदेश  बनाने  की  मांग  साम्प्रदायिक है  ।  संस्कृति  कौर  भाषा  की  समस्या  इसको

 छिपाने  के  लिये  खड़ी  की  गई  हैं  ।  भ्रायोग नें  स्पष्ट  शब्दों  में  कह  दिया  हैं  कि  पंजाब  में  भाषा  सम्बन्धी

 कोई  समस्या  ही  नहीं  हैं  तथापि  सारा  झगड़ा  केवल  लिपियों  के  संबंध  |

 में  अल्पसंख्यकों की  समस्या  को  लेता  हूं  ।  यद्यपि  में  स्वयं  इस  समस्या  के  लिये  कोई

 पीक  सूत्र  नहीं  निकाल  पा  सका  तथापि  हमें  इस  संबंध  में  बहुत  सावधान  रहना  चाहिये  कौर

 संख्यकों  को  पर्याप्त  परित्राण  दिये  जाने  चाहिये  तथापि  उन्हें  भ्रावइ्यकता  से  अधिक  अधिकार  नहीं

 दिये  जाने  चाहियें  ।  में  पंडित  ठाकुर  दास  भागने  की  इस  बात  से  सहमत  नहीं  हं  कि  उन्हें  मंत्रिमंडल

 में  विशेष  प्रतिनिधित्व  दिया  निःसंदेह  उन्हें  उचित  प्रतिनिधित्व  अवश्य  दिया  जाना  श्री

 फ्रेंक  मन्थनी  इससे  संतुष्ट  नहीं  लेकिन  उन्हें  टर्न  अपने  सम्प्रदाय  को  या  फ्रेंच  बोलने  वाला

 श्रल्पसंख्याक  सम्प्रदाय  न  मान  प्यार  को  भारतीय  जनता  में  घला  मिला  देना  चाहिये  ।  तभी  उनकी
 उचित  मांगें  स्वीकार  की  जायेंगी ।

 ग्रा योग
 न

 ae  सिफारिश  की
 है  कि

 राज्यपाल  केन्द्रीय  सरकार  के  प्रतिनिधि  के  रूप  में  काय
 कर  सकता है  मेरे  विचार  से  इस  प्रयोजन

 के
 लिये

 एक
 विद्रोह  अधिकारी  नियुक्त  करने  से

 कोई

 लाभ  न  होगा  क्योंकि  उसके  पास  शिकायतों  का  तांता  बंध  जायेगा  कौर  उनमें  बड़ी  बड़ी  ्र

 पर्ण  मांगें  रखी  जायेंगी  जिनसे  विभेद  बढ़ेगा  ।  wie  प्रतीक  जटिलतायें  उत्पन्न  हो  जायेंगी  ।

 श्री  दीदार  देव  इस  विधेयक  से  भाग  ग  राज्यों  को  जिन्हें  संघ  क्षेत्र  बनाया

 जा  रहा  हैं  बड़ी  निराशा  हुई  है  ।  राज  माननीय  गृहमंत्री  जी  की  घोषणा  सुनकर  भी  मुझे  संतोष  नहीं

 हरा  हे  न  त्रिपुरा  पर  मनीपुर  की  जनता  को  ही  इससे  संतोष  होगा  ।  उन्होंने  कहा  कि  वहां एक

 परिषद्  बनायी  जायेगी  लेकिन  उन्होंने  उस  की  रूपरेखा  के  संबंध  में  कुछ  भी  नहीं  कहा  है  ।

 न  हमें  प्रशासन  के  आकार  का  ही  कोई  संकेत  दिया  है  ।  लेकिन  इतना  स्पष्ट  है  कि  वहां  विधान  सभा

 नहीं  बनायी  जायेगी
 इस  प्रकार  हमारी  राजनैतिक

 शआकांक्षाइ  की
 अ्रवहेलना

 की  गई  1

 हमनें जब  भी  भाग  ग
 '

 राज्यों  में  पूर्णरूपेण  विधान  सभा  में  बनाने  का  बरन  उठाया  है  ,  तब  ही  सरकार नें

 हमारे  साथ  कैसा  व्यवहार  किया  si  are  भी  विधेयक  प्रस्तावित  करते  समय  माननीय  गृहकायें  मंत्री

 नें  यह  नहीं  बताया  कि  राज्य  क्षेत्रीय  संस्थानों या  परिषदों  कों  क्या  भ्र धि कार  कौर  प्रशासकीय

 तायें  दी  जायेंगी  जिन्हें  वह  संघ  राज्य क्षेत्रों  में  परिवर्तित  करना  चाहते  हैं  ।  इसमे  संदेह नहीं  कि  यह  एक

 भ्रंग्रेजी
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 महान  निराशा  यह  देना  बेकार  है  कि  वे  छोटे  छोटे  स्थान  जन  संख्या  बहुत  थोड़ी  है
 a

 लिक  स्थिति  शादी  जैसे  अन्य  विचार  हैं  जिनके  कारण  वहां  विधान  सभायें  नहीं  बनाई  जा  सकती  यह

 संसद  जब  मामलों  में  क्षमता  रखते  हुए  भी  इन  सब  भाग
 के

 राज्यों  साथ  न्याय  नहीं  कर  सकी  हैं

 यहां  तक  कि  राय  व्यय  सत्र  में  भी  गृहकार्य  मंत्रालय  में  सारे  भाग  राज्यों  को  मिला  कर  एक  साथ

 रख  दिया  तथा  उस  arr  व्ययक  पर  चर्चा  के  लिए  घंटा  भी  नियत  नहीं  किया  गया  ।  हमारे  छोटे

 राज्यों  की  समस्याओं  को  अन्य  समस्या  के  साथ  मिला  दिया  गया  कौर  हमारी  समस्यायें

 यहां  पेश  नहीं  की  जा  सकी  इन  परिस्थितियों में  यह  safes  उचित  है  कि  इन  सब  राज्यों
 में

 झप  बिधान  मंडल  हों  ।  art  जानते  हैं  कि  पिछले  चार  या  पांच  ae  में  त्रिपुरा  झर  मणिपुर  तथा  न्य

 भाग  बकी  राज्यों  के  wert  ज्ञापनों  ,  सावंजनिक बैठकों  अन्य  प्रदर्शनों तथा  अन्य  साधनों

 द्वारा  अधिकारों की  मांग  करत  रहे  परन्तु
 भी

 सरकार  उन  राज्यों  में  विधान
 सभायें

 बनाने
 को

 तैयार  नहीं  इस  समय  में  सभा  को  यह  अवश्य  बता  देना  चाहता  हूं  कि  याद  इस  विधेयक  में  उन

 राज्यों

 में  विधान  सभायें  बनाने  के  लिये  कोई  उपबन्ध  नहीं  किया  जाता  है  तो  सरकार  उन  राज्यों  के  लोगों

 के भ्र न्याय  करने  की  भ्र परा धी  होगी  |

 पिछली  बाढ़  के  जिला  दण्डाधिकारी  कौर  मुख्या युक्त  नें  अगरतला  में

 सहायी  समितिਂ  बनायी थी  लोगों  का  सहयोग  सुझाव  मांगे  थे  ।  हमारे  सदस्यों  ने
 उसमें

 भाग  लिया  कुछ  समस्यायें  उसके  समक्ष  रखीं  परन्तु  वस्तुतः  कुछ
 भी

 स्वीकार
 न

 किया  गया  ॥

 यदि यह  केवल  मंत्रणा  परिषद  है  कौर  इससे  भ्रमित  कुछ  नहीं  तो  यह  वस्तुतः  एक  धोका  है

 दूसरी  ATTA  यह  प्रवीण  याद  रखना  चाहिये कि  हमारा  देश  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना

 कर  रहा है  ।  यदि  श्राप  राष्ट्र  निर्माण  कार्य  में  भाग  लेने  का  लोगों  को  पूर्ण  अवसर  नहीं  देते
 हैं  ,

 तो  इस  योजना में  सफल  नहीं  हो  सकते  ।  में  जानता  हं  कि  माननी  य  मंत्री  कौर  कैबिनट  अरब  भी

 हमें  विधान  सभा  क्यों  नहीं  बनानें  देत  ।  वे  जानते  हैं  कि  यदि  मणिपुर  कौर  त्रिपुरा  में  विधान  सभा
 बन  गई  तो  उनका  दल  भ्रर्थात  कांग्रेस  दल  वहां  बहुसंख्या  में  न  रह  सकेगा  तथा  त्रिपुरा  राज्य  में
 वादी दल  ae  मनीपुर  में  कदाचित  समाजवादी  दल  बहुसंख्या  में  रहेगा

 |

 दूसरी  बात  में  ग्रल्पसंख्यकों  की  भाषाओं  के  बारे  में  कहना  चाहता  हूं  ।  में  चाहता  हूं  कि  संविधान
 में  उल्लिखित  भाषियों  के  अल्पसंख्यक  भाषाओं  को  भी  मान्यता  दी  जानी  चाहिये  ।  हमारे

 राज्य  में  ग्रादिमजाति  के  लोगों  को  भ्र पनी  भाषा  हमारी  भ्र पनी  विशेष संस्कृति  द. ह  परन्तु  हमारी

 मत  संविधान  में  उल्लिखित  १४  अल्पसंख्यक
 भाषा  को  संविधान  में  मान्यता  नहीं

 दी
 गयी  है  कौर  इसी  कारण  हमें  कोई  सुविधा  नहीं

 दी
 जा  रही  है  ।

 के  साथ  कौर  भाषायें  मलित की  जानी

 त्रिपुरा  राज्य  में  कुछ  सीखना  बहुत  मुश्किल  है  कयों  कि  हमारे  विद्याथियों  को  अपना  पाठ  बंगला

 में  पढ़ना  पड़ता  हूं  जब  कि  हमारी  मात  भाषा  त्रिपुरी  हैं  ।  इस  प्रकार  स्वाभाविक हैं  कि  उन्हें  ि स अपन

 पाठ  याद  करनें  में  बहुत  कठिनाई  होती  है
 ।

 इसके  अतिरिक्त  व्यापार  में  या  दस्तावेजों wife  पर

 हस्ताक्षर  कराने  में  बड़ी  कठिनाई होती  है  ।  श्रादिमजाति  के  लोग  महा  निधेन  हें  ्र  वे  महाजनों  से
 ऋण

 लेते
 जो

 झूठे  दस्तावेजों  पर  दस्तखत  कराने  बाद  में  उनका  सब  कुछ  छीन  लेते  हैं  ।

 अन्त  में  प्रार्थना  करता  हूं  कि  इन  सब  संघ  प्रदेशों  में  विधान  सभायें  बनाई  जायें  ।  भाषा

 सम्बन्धी  भ्रल्पसंख्यकों  को  पर्याप्त  परित्राण  दिये  जायें  ।  भ्रल्पसंख्यकों  की  समस्याओं शर  शिकायतों

 की
 जांच  करने  के  लिये  कुछ  पदाधिकारी नियुक्त  किये  जायें  ।  जो  राष्ट्रपति को  भ्र पना  प्रतिवेदन दें  ।

 प्रतिवेदन  पर  इस  सभा  में  चर्चा  होनी  चाहिये  ate  तत्पश्चात  राष्ट्रपति  उन  राज्यों  को  निदेश  दें  जो
 उनके  लिये  बन्धन क़ारी  हों  ।

 श्री
 राधा  रमण  नगर  )  :  उपाध्यक्ष महोदय  ,  यह  विधेयक  जिसके  द्वारा  हम

 झपने  विधान
 में  संशोधन  करनें  जा  रहे  हें  ,  बहुत  से  हमारे  मुल्क  के  सामने हैं  प्रौर  यह  बड़ी

 खुदी
 की

 बात  हूँ  कि  हम  एक  ऐसी  मंजिल  पर  ग्रा  पहुंच  हें  कि  इसके  पास  हो  जानें  के  बाद  देश  के  प्रेशर



 VayR  संविधान  (  नज़रों  संदोधन ) विधेयक विधेयक  ४  PELE

 राघा  रमण

 शक
 चर्चा  जो  बहुत  दिनों  से  राज्यों  के  Os ee  के  बारे  में  चल  रही  थी  ,  ae  खत्म  होगी  कौर  हम  भारत

 केा  एक  ऐसा  नक्शा  बना  सकेगें  श्र  ऐसे  राज्य कायम  कर  सकेंगे  जिसकों
 सबकी  सम्मति  प्राप्त

 होगी  |  पहलें  तो  यह  एक  उम्मीद  ही  थी
 लेकिन  wa  यह  यकीनी  बात  होती  जा  रही  है  ।

 इस  विधेयक  पर  चर्चा  के  समय  कई  बातें  इस  सदन  के  सामने  करायी  हें
 ।

 सबसे  पहले  में  ग्रसने

 विचार उन  यूनियन  टैरिटरीज़
 क्षेत्रों  )  के  बारे  में  इस  सदन  के  सामने  रागा  जिसमें

 हिमाचल  मनीपुर और  त्रिपुरा  ,  इन  चार  इलाकों
 को

 गरदाना  गया  है  ।  राज  हमारे  गृहमंत्री

 जी  ने  इस  सदन
 में

 इन  टैरिटरीज़  के  बारे  में  जो  घोषणा
 की  है

 उससे  बहुत  कुछ  अन्धेरा  हूर  हो  गया  है

 झर  यह  चीज  कुछ  प्रकाश  में  प्रा  गयी  यह  बात  एक  बार  नहीं कई  बार  इस  सदन
 के  सामने

 दोहराई
 गयी  है  कौर  ऐसा  करते  समय  हकीकत  सचायी

 को  हो
 सामने  रखा  गया  |  अराज  भारतवर्ष

 एक  विधान  के  मातहत  कौर  एक  ही  तरह  से  शासित  होने  जा  रहा  लेकिन  यह  चार  या

 ख
 इलाके  ऐसे  हूँ  कि  जिन्हें  इस  काबिल  नहीं  समझा  गया

 कि
 यहां  पर

 भी
 उसी  प्रकार का  शासन  प्रबन्ध

 लागू  किया  जाय  जिस  प्रकार  का  की  दूसरे  राज्यों  में  लागू  किया  जा  रहा  है
 ।

 जब  हमारी  अस्थायी
 arferarae YY Saw थी  उसमें  इस  प्रदान  पर  विचार कर  केस  सारी  ऊंच  नीच  को  देखकर  एक  ऐसा  नक्शा

 इन  इलाकों  के  लिये  रखा  गया  था  कि  जिसमें  जैसा  शासन  प्रबन्ध  बाकी  दूसरे  प्रान्तों  में  वह  इन  को

 नहीं  दिया  गया  लेकिन  फिर  भी  लोगों  को  कुछ  सांत्वना  थी  ,  कुछ  भरोसा  था  उसके  द्वारा  यहां  पर

 होता  था  ।  उम्मीद  यह  की  जाती  थी  कि  जब  राज्यों  का  पुनर्गठन  होगा  तो  इन  इलाकों के  लोगों

 कोनोर  भी  ज्यादा  अधिकार  देने  के  लिये  कुछ  सुधार किये  मगर  ऐसा  नहीं  हो  इसके  बजाय

 facet  ,  हिमाचल ,  मणिपुर  ate  त्रिपुरा  को  युनियन  टैरिटरीज़  का  नाम  दे  क्र  उनसे  प्रजातंत्रीय हक

 वापस  लिये  जा  रहे  इसका  दुख  हमें  हमेशा  रहेगा  में  समझता  हुं  कि  यह  एक  ऐसा  भ्र न्याय  है
 fe  जिसको  wa  नहीं  तो  आगे  चल  कर  हमारे  सदन  को  खत्म  करना  होगा  |  यह  बात  कई  बार  कही

 जाती  है  कि  इन  इलाकों  को  इसलिये  अलग  रखा  जाता  है
 कि

 ये  कुछ  पिछड़े  हुए  इलाक  हें  यह  इनको

 कुछ  ऐसा  स्थान  प्राप्त  है  कि  जिसमें  यह  जरूरी  हैं  कि  इनके  शासन  प्रबन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  का  हाथ

 रहे  ।  इस
 बात  को  मानते  हुए

 भी
 यह  बात  कभी  हमारे  दिल  में  नहीं  करायी

 कि
 इन  राज्यों  को

 उस

 तांत्रिक  शासन  से  जिसके  द्वारा  कि  अन्य  प्रदेश  शासित  होतें
 हैं  ,  वंचित  किया  जा  सकता  में  यह  ग्रहण

 करना  चाहता  हूं  कि  दिल्ली  एक  ऐसा  स्थान  है
 ,

 एक
 ऐसा

 ऐतिहासिक  नगर
 है

 कि  जिसको  हम  राजधानी
 तो  कहतेही हैं

 मगर  इतिहास  भी  बहुत पुराना  है  ।  यहां  की  आबादी  भी  जैसे  श्राप  जानते  हैं

 हर
 साल

 एक
 लाख  के  करीब  बढ़  जाती  बहुत  सम्भव  है  कि  इसकी  आबादी  अगली  ससस  तक  ३०

 लाख  के  करीब हो  जाय  |  यहां  पर  जो  लोग  रहते  हें  उनमें  से  कुछ  ऐसे  लोग  हैं  जो  इतने  ज्यादा  शासन

 से  परिचित  इतनी  ज्यादा  लोक  प्रिय  संस्थाओं  से  उनका  सम्बन्ध  हूं  तथा  इतना  ज्यादा  यह  लोकप्रिय

 शासन  उनके  दिमाग  में  जमा  हुआ  हूँ  कि
 गर

 उनको  इससे  वंचित  कर  दिया  जायेगा  तो  इससे
 उनको

 निस्संदेह  WAG
 ही  इसलिये  में  बार  बार

 ह
 कहना  चाहता  हूं

 कि
 era  तो

 जो  नाम इन

 टैरिटरीज़ को  दिया  गया  है  ,  यानि  यूनियन  cheats  ,  इसको  बहुत  पसन्द  नहीं  करता  क्योंकि  यह  नाम

 इस
 भावना  को  हमारे  दिल  में  जागत  करता  है

 कि
 ये  इलाके  कुछ  पिछड़े  हुए  हैं

 इन
 इलाकों

 में
 सुझ

 बूझ  वाले  या  बहुत  अ्रक्लमन्द  लोग  नहीं  हू  ।  इसलिये  इनको  ef  गरदाना  गया  है  ।

 अब  एक  प्रौढ़  नाम  इसके  साथ  रखा  गया  है  प्रौढ़  वह  यह  कि  टैरिटरीज़  को  एक  एडमिनिस्ट्रेटर  के  जरिये
 से

 शासित  किया  यह  कुछ  कौर  भी  चुभने  वाली  चीज  है  क्योंकि  आमतौर पर  एडमिनिस्ट्रेटर

 एक
 ऐसी  जगह  का  होता  है  जहां  के  लोग  शासन  करने  के  नाकाबिल  होते  हैं  या  उनके  द्वारा  शासन  होना

 सम्भव  नहीं  मालूम  होता  हैं  ।
 ऐसी  सुरत  में  एक  एडमिनिस्ट्रेटर  मुकर्रर  कर  दिया  जाता  है

 ।  इसलिये

 इस  दाऊद  से  मुझे  कुछ  बहुत  ज्यादा  संतोष  नहीं  होता  है  कौर  में  यह  कहूंगा
 कि

 यह  दाऊद
 भी

 बड़ा  अनुचित

 शब्द  हूं  प्र  उसी  तरह  से  खराब  है  जसे
 कि

 शब्द

 “

 यूनियन  चाह  खराब  है
 |  ऐसे  ही  सेंट्रल

 एडमिनिस्टर्ड  एरिया  का  शब्द  इसके  इन्दर  निकाला  गया  है  ।
 मेरी  राय  यह  है  कि  प्रमुख

 सदन  इस  बात

 तुल  गया  है  कि  यह  मुनासिब समझता  है.कि  इन  एरियाज़ को  उस  लोकप्रिय  शासन  से  वंचित

 किया  जाये  जो  अब  यहां  पर  है  तो  में  यह  कहूंगा  कि  कम  से  कम  इस
 शब्द  को  तों  यहीं  से  बिल्कुल  हटा ~  Fn.  Cans

 दिया  जानी  मेंने  एक  संशोधन  दिया  हैं  जिसकी  में  कल  पेश  करूंगा  जिसमें  मेंने  यह  चाहा  है  कि
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 बजाय  इसके  कि  श्राप  एडमिनिस्ट्रेटर  रखें  ,  ह  या  लेफिटिनेंट  गजनेर  का  नाम
 रख  दें

 तो  में

 इसे  ज्यादा  पसन्द  करूंगा  ।  saad  at  विधेयक  इस  समय  पेंदा  किया  हैं  उसमे  यह  विचार  भी
 सामने

 रखा  है
 कि

 एडमिनिस्ट्रेटर  कोई  बराबर  के  सुबे  का  गवर्नर
 दो

 सकता  मगर  यही  बात  हे
 तो

 समझ
 में  नहीं  प्राता  कि  इस  शब्द  को  हटा  कर  नगर  श्राप  गवर्नर  दाऊद  या  लेफ्टिनेंट  गवर्नर  शब्द  रख

 दें

 तो  इसमें  क्या  दिक्कत  की  बात  होगी  |  उनको  एक  संतोष  यह  जरूर  मिलेगा  जो  कि  सेन्ट्रल

 एडमिनिस्टड  रियाज़  से  होगें  या  यूनियन  टैरिटरीज़  से  उन  एरियाज़ के  लोगों  को

 यह  संतोष  होगा  कि  वे  किसी  तरह  से  ae  इलाकों  से  कमजोर  या  शासन  नाकाबिल  नहीं  समझे

 जाते  बल्कि  स्ट्रेटेजिक  ख्याल  को
 सामनें

 रख  कर
 या  ऐसे  ख्यालात

 को

 सामने  रख  कर  जिससे  कि  केन्द्र  ज्यादा  मजबूत  हो  सकता  हैं  उसको  उन्होने  सामने  रखा  है  |

 एक  बात  जो  are  घोषित  की  गयी  है  कौर  जिसके  लिये  कि  में  माननीय  गृह-मंत्री  को  धन्यवाद

 देना  चाहता  हूं  कि  राज  उन्होंनें  कई  बातों  पर  ऐसा  प्रकाश  डाला  हैं  कि  जिससे  बात  साफ  नजर
 है  कि  ७  भविष्य

 *

 देहली  या  ake  जो  टेरिटरीज  हूं  उनका  शासन  किस  प्रकार  से  होगा  ।  दिल्ली

 के  बारे  में  उन्होंने  यह  कहा  है  कि  यहां  पर  एक  फूल  फ्लेज्ड  कारपोरेशन  कायम  लेकिन  उसमें  से

 कुछ  हिस्सा  नयी  दिल्ली  का  निकाला  जायेगा
 |  यह  बात  वह  स्पष्ट  नहीं  कर  सके  कि  नयी  दिल्ली  के  वह

 कौन  से  हिस्से  होंगे  जो  इस  कारपोरेशन  के  क्षेत्र  से  बाहर  निकाले  उन्होंनें दिल्ली  कैंटूनमंट

 और  डिप्लोमैटिक  इनक्लेव  (  चाणक्यपुरी  )  यह  दो  शब्द  जरूर  हूं  ।  यहां  दिल्ली  की  सारी  राजनैतिक

 संस्थानों  की  श्रौर  नागरिकों  की  यह  एक  मांग  थी  कि  दिल्ली  में  एक  पूर्ण  अधिकार  प्राप्त  कारपोरेशन

 स्थापना  की  सजानी  चाहियें  झ्र  उसके  नई  दिल्ली  का  सार  भाग  जाना  चाहिये  |  यह

 बहुत  अंश  में  मंजूर  किया  गया  लेकिन
 फिर  भी

 उसमें  यह  एक  चीज  अपवाद  रक्खी  गयी  कि  नई  दिल्ली

 के  कुछ  हिस्से  को  उसमें  से  निकाला  जायेगा  |  उसमें  एक  भ्रमणी  बात  रक्खी  गयी  हे  कि  यह  पांच  साल  के

 बाद  विचार  किया  जायेगा  कि  इस  हिस्से  को  भी  इस  कारपोरेशन  में  डाल  दिया  जाये  ।  मेंरी  श्रपनी राय

 यह  है  कि  जेब  श्राप  दिल्ली  वालों  को  कारपोरेशन  देने  चले  हें  तो  कौर  आपनें  यह  भी  निश्चय  कर  लिया

 कि
 के

 लोगों  को  एक
 ऐसी

 कारपो  रोशन  मिले
 जो

 बम्बई  की  टाईप  की  हो  बम्बई  की  कारपोरेशन
 को  हिन्दुस्तान  भर  में  सबसे  अव्वल  कहा  है  बल्कि  दुनियां  की  अन्य  का  रपोरेशनों में  भी  उसकीं  एक

 नमाया जगह  है  कौर  बम्बई की  कारपोरेशन  को  बहुत  ज्यादा  अधिकार  प्राप्त  हैं  यह  भी  स्पष्ट

 किया  गया  हैं  कि  तीन  स्टैचुटेरी  era  (  संविहित  निकाय  )  जो  कभी  तक  अलग  अ्रलग  काम  करती
 थी  कौर  जिसके  कि  कारण  अनेक  किस्म  की  कठिनाईयां  हम  लोगों  को  देखनी  पड़ती  वे  भी  ae

 खत्म हो  जायेगीं  क्योंकि  वे  सब  बौडीज  इसके  अधीन  श्री  जायेगीं  तब  मेरी  यह  समझ  में  नहीं
 आर

 मुझे  इसका  भ्रौचित्य  नहीं  मालूम  पड़ा  कि  इस  नई  दिल्ली  के  थोड़े  से  इलाके  को  इस  कारपोरेशन  से

 क्यों  अलग  रखा  जाता  है  ।
 मेरी  अपनी  राय  यह

 है
 कौर  में  समझता  हूं  कि  यह  राय  मेरी  ही  नहीं

 बल्कि  दिल्ली
 की

 जनता  की  राय  है  सनौर  उन  तमाम  प्रतिनिधियों  की  राय  है  जो  चुन  कर  किसी  न

 किसी
 लोकल  बौडी  में  बैठे  हुए  हें  कि  दिल्ली  के  भ्रमर  एक  ही  कारपोरेशन  होनी  चाहिये  ait  उसके

 ea  से  कोई  भी  हिस्सा  ग्रेग  न  होना  चाहिये  ।  यह  कारपोरेशन जब  कि  संचार  के  मातहत  काम

 करेगी  कौर  जब  यह  भी  नजर  रहा  है  कि  पार्लियामेंट  के  जो  में मेजबान  होगें  वे  उसके  शासक  होंगे  तब

 फिर  कोई  वजह  समझ  में  नहीं  जाती  कि  किस  बात  का  श्रापों  डर  है
 कि  जिसकी  वजह से  इसको

 निकाला जा  रहा  हैं  ।

 तीसरी  बात  जो  में  अर्ज  करना  चाहता  हूं  वह  यह  है  कि  गृह  मंत्रो  जी  ने  जो  यह  कहां  कि  इस  तरह
 की  कारपोरेशन

 बनेगी  साथ  ही  उन्होंने  यह  भी  कहा कि  इसे  हम  जल्दी  से  जल्दी  भ्रमण  में  लायेंगे

 मगर  मेरी  अपनी  राय  यह  हैं  कि  इस  सम्बन्ध  में  जल्दी  से  जल्दी  का  मतलब  साफ  हो  जाना  चाहिये  ॥

 मेरी  अपनी  राय॑  में  यह  कारपोरेशन  भ्रमर  उसे  से  पहिले
 प्रा

 जाय  कि  जेब  सारे  देश  के  चुनाव

 होंगे  तो  वह  ज्यादा  बेहतर  होगा  उससे  कई  फायदे  होने  वालें  एक  तो  यह  कि  जौं  श्राम  चुनाव

 होंगे  गौर
 जाँ

 सदस्य
 लोक-सभा  के  लिये  चुनें  जायेगें  उनका  इसे  से  जोड़  हो  जाये

 को
 रहो  रेने

 के  मेम्बर  भी  कौर  पालियामेंट  के  मेम्बर  भी  साथ  साथ  चुनें  सकेगे ं।  दूसरा  फायदा  यह  होगा कि
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 राधा  रमण

 जो
 एक  नई  शकल  यहां  पैदा  होगी  कौर  उसके  इन्दर  जो  अपवाद  होंगें

 वे  भी  खत्म  हो  जायेंगे  ।  मिसाल

 की  तौर  पर  में  आपको  बतलाऊं  कि  ७  राज्य-सभा के  तीन  सदस्यों को  इस  विधेयक के  मुताबिक

 दिल्ली को  दिया  है  ।  भ्रमर  कारपोरेशन को  उसका  इलेक्टोरल  कौलिज  होना  है  तो  ऐसा  क्यों  न  हो  कि

 इससे  पहले  कि  वह  चुनाव  हो  यह  कारपोरेशन  भी  बन  जाये  कौर  उसको  यह  हक  हो  कि  वह  तीन  सदस्य

 राज्य-सभा  के  चुन  सके
 |  अगर  ऐसा  नहीं  होगा  तो  इसका  नतीजा  यह  होगा  कौर  हमें  इस  बात

 की

 स्पष्टता  होनी  चाहिये  श्र  हमें  बताना  चाहिये  कि  उस  दरमियान  में  यानि
 १

 नवम्बर  को  यहां
 की

 विधान  सभा  झाप  खारिज  कर  देंगे  ,  उसका  वजूद  खत्म हो
 तो  १

 नवम्बर  से  लेकर
 उस

 तक  जब  तक  कि  नई  पार्लियामेंट  नहीं  बनती  है  ,  राज्य-सभा  में  जो  ३  सदस्य  भ्रापने  रखे  हैं  ,
 उनका  चुनाव

 किस  प्रकार  से  होगा  ,  उसका  फायदा  दिल्ली  वालों  को  मिल  सकता  है  या  नगर  मिल  सकता  ह

 तो  किस  प्रकार  से  मिल  सकता  हँ  ,  इसको  साफ  किया  जाना  चाहिये
 ।

 मेरी  अपनी  राय  इस  प्रकार
 की

 है  कि  नगर  कारपोरेशन  के  चुनाव  साथ  साथ  हों  तो  पालियामेंट  आर  कारपोरेशन  के  चुनाव  में  होने

 वाले  खर्च  में  भी  कमी  होगी  कौर  यह  अपवाद  भी  दूर  हो  जायेगा  कौर
 जो  एक  नई  शक्ल  दिल्ली की की  बनने

 वाली  है  जिसके  कि  इन्दर  लोक-सभा  कौर  राज्य-सभा  के  सदस्य
 ८

 की  तादाद  में  वह  भी  पूरा

 हो  जायेगा  ।  भ्रमर  ऐसां  नहीं  होता  तो  फिर  में  यह  कहूंगा  कि  जैसा  कि  कभी  राजा  बिलासपुर  नें  कहा

 कि  यह  मालूम  होना  चाहिये  कि  इस  इंटैरिम  पीरियड
 (

 तरन्त रीम-कालावधि )  इस  गैप  पीरियड में

 क्या  होने  वाला  है  ।  देहली  को  राज्य-सभा  में  जो  तीन  सीटें  मिली  हुई  हैं  वे  किस  प्रकार  से  चुनी  जायेंगी
 या  उसकी  जो  विधान सभा  है  उसके  द्वारा  दो  मेम्बर  चुनें  जायेगें  ५  वह  वहां  भेज  सकती  अगर  यह

 हो  तो  मुझे  इसमें
 भी

 कोई  आपत्ति  नहीं  है  लेकिन  में  यह  जरूर  समझता  हूं
 कि

 इंटैरिम  पीरियड  का  कोई

 नक्शा  हमारे  सामने  आना  चाहिये  कि  किस  प्रकार  से  शासन  होगा  उस  दरमियान  एक  नवम्बर के  बाद

 ait  जब  तक  कि  नया  विधान  हमारे  सामने  नहीं  AT  ।

 फिर  जो  एक  विचार  गह  मंत्री  महोदय  ने  रखा  है  कि  दिल्ली  में  एक  एडवाइजरी  कौंसिल  बनायी
 जायेगी  a  एडवाइजरी  कौंसिल  परिषद )

 उन  लोगों  की  होगी  कि  जो  कारपोरेशन  के

 चने  हुए  लोग  होंगे  प्रौढ़  उनमें  शायद  २,  ४
 ऐसे  भी  हो  सकते  हें  जिनको  कि  नामजद  किया  जाय  |

 यह  एडवाइजरी  कौंसिल  एक  बनती  है  कौर  उसके  पार्लियामेंट  के  मेम्बरों  फी  स्टेंडिंग

 कमेटी  बनती  तो  इसका  ak  उसका  श्राप समें  रिश्ता  इसे  भी  साप

 कर  दिया  जाना  चाहिये  क्योंकि  अगर  पालियामेंट  )  के  मेम्बरों  को  तीन  बातों
 में

 अपने  विचार  प्रकट  करनें  एक  तो  यह  कि  वे  लेजिस्लेटिव  बनाना  )  दूसरे  यह  कि  पालिसी
 प्रोग्राम

 पर
 भ्र पने

 विचार  प्रकट  करें  ae  तीसरे  यह  कि  बजट  तो  कुछ  काम  उन  एडवाइजरी

 कमेटी  के  पास  होगा  प्रौढ़  कुछ  इस  स्टैंडिंग  कमेंटी  (  स्थायी  समिति  के  पास  होगा  तो  इन  दोनों  का

 सामंजस्य या  इन  दोनों  का  समन्वय किस  प्रकार  से  उसका  नक्शा  भी  सामने  रखना  जरूरी

 में  समझता  हूं  कि  इस  चीज  को  साफ  करना  जरूरी  है  |

 में  दो  मिनट  का  समय  कौर  श्राप  से  चाहूंगा  ।  इस  विधेयक  को  पढ़ने  के  पश्चात  जो
 दो

 तीन  बातें
 मेरी  समझ  में  नहीं  करायीं  हैं  ,

 और  जिन  पर  कि  में  प्रकाश  चाहूंगा  वे  यह  हैं  कि  संविधान  की
 धारा

 २१
 ATT

 २२
 को  जो  हमने  इसमें  संशोधित  किया  हूँ  तो  उसमें

 एक
 नुकसान  जो  मैंने  देखा  वह  में  ग्रा पके

 सामने  रखना  चाहता  हूं  कौर  वह  यह  है  कि  यहां  पर  लिखा  है  कि
 जो  क्षेत्र

 भारत  में  होंगे  परन्तु  किसी

 राज्य  में  नहीं  होगें  उनका  प्रतिनिधित्व  संसद  द्वारा  उपबन्धित  विधि  के  झ्र तु सार  होगा  |  अरब  यह  आपने

 हटा  दिया  में
 यह  देखता  हूं  कि  हो  सकता  है  कि  हिन्दुस्तान  में  चाहे  स्टेट  के  नाम  से  कोई  टैरिटरीज़

 न  हो  लेकिन कल  शायद  जुड़  जानें  वाली  है  या  कोई  ऐसी  जगह  रह  सकती  है  कि  जो  इन  तमाम  इलाकों

 के  अन्दर  ate  स्टेट  के  oat  नहीं  जाती  तो  उसके  लिये  यह  प्राचीन रखा  अरब  इसको  हटा  देनें

 के  बाद  हमें  उसका  जो  एक  फायदा  मिलने  वाला  था  वह  हट  जाता है  ।  ।  में  मिसाल  को  तौर  पर  कहता

 हूं  कि  मान  लीजिये  कि  are  गोवा  की  स्टेट  में  शामिल  नहीं  है  लेकिन
 कल

 कोई  ऐसा  मौका

 प्रां  सकता  है  जब  कि  गोवा  भी  हिन्दुस्तान  का  एक  हिस्सा  बन  जाये  शौर  जैसा
 कि  हम  सब  लोग

 चा चाहते

 हें  |
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 कई  माननीय  सदस्य  :  गोवा  भारत  का  हिस्सा  है  ।

 श्री  राधा  रमण  :  बिल्कुल  ठीक  ।  में  भी  तो  यही  कह  रहा  हूं  कि  गोवा  हिन्दुस्तान का  एक

 हिस्सा  है  प्रौढ़  वह  हिन्दुस्तान  का  हिस्सा  सही  मानों  में  है
 ।  मेरा  कहना  यह  है  कि  थ  गोवा  हमारे

 से  श्राप  हटा  लते  हैं  तो
 फिर

 उसका  कोई इन्दर  भ्राता  है  तो  उस  सूरत  में  यह  प्राविजन
 संविधान

 हीं  करायी है प्रतिनिधि  लोक-सभा  में  लाना  कठिन  मालम  होता  है  |  इसलिए  यह  बात  मेरी  समझ  में
 न

 कि  इस  को  क्यों  हटाया  गया

 इसी  तरह  ८२  धारा  में  भी  यह  रक्खा  गया  था  कि
 :

 mamas  €१  खण्ड  (१)  में  कुछ  होते  हुए  सं  सद  विधि  द्वारा  प्रथम  सूची के
 भाग  ग्रह

 हैन

 में  विहित  किसी  राज्य  के  लोगों  अथवा  भारत  के  अन्य  ऐसे  at त्रों  केजो  किसी  राज्य
 में

 लोगों
 को

 खंड  के  उपबन्ध से  विभिन्न  ढंग  पर  प्रतिनिधित्व  देगा  ।

 यह  दोनों  इलाज  ऐसे  हैं  जो  कि  इस  किस्म  के  इलाकों  के  लिये  फायदेमंद हो  सकते
 लेकिन

 इनको  निकाल  देने  से  हमें  इस  चीज  का  नुकसान  हो  सकता  है
 कि

 नगर  कल  इस  किस्म का
 कोई

 इलाका

 इस  में  शामिल  हो  ,  तो  उसका  प्रतिनिधित्व  हमारी  लोक-सभा में  या  राज्य-सभा  में  किस  प्रकार  से

 यह  स्पष्ट नहीं  होता  ।  में  चाहता  हुं  कि  यह  are  स्पष्ट  किया  जाना  चाहिये
 ।

 इसके  जो  यह  संशोधन  विधेयक  पेश  किया  गया  है  उसमें  हमने  हर  जगह  पर  कौंसिल
 ah  स्टेटस  परिषद  )  कौर

 हाऊस
 श्राफ  दी

 पीपल
 दादों  का  प्रयोग  कियां

 में  यह  समझता  हूं  कि  जब  सारे  देवा  में  हर्मनें  पालियामेंट
 को  दो

 नामों  से  परिचित किया
 यानि

 राज्य-सभा  कौर  कौर  जितने  हमारे  कागबात  रहे  उन  में  भी  यही  नाम  श्री  रहे

 तो  भ्रच्छा  होता  कि  इसी  संशोधन  विधेयक में  alfa  श्राफ  स्टेटस  भर  हाउस  दी  पीपल

 के  नामों  का  भी  संशोधन  हो  जिस  में  कि  चरागे  चल  कर  हम  इसके  लिये  a  संशोधन  विधेयक

 लाने  की  जरूरत न  पड़े  ।

 में  एक  करना  चाहता  कौर  वह  यह  कि  यहां  पर  लिग्विस्टिक  माइनारिटीज  (

 संख्याक  भाषा  का  fore  किया  गया  कौर  खासतौर  से  उनके  के  लिये  स्टैटुटरी
 प्राविजन  उपबन्ध  )  करने  के  लिये  कहा  गया  ।  हमनें  लेंग्वेज  के  नाम  पर  काफी  तमाशा  देखा

 हे  ्र  लग्वेज  के  नाम  पर  ही  तरह  तरह  के  नाम  हमारे  मुल्क  के  अन्दर  एक  नया

 रण  पैदा  किया  गया  है  जिस  से  इस  देश  की  यूनिटि  में  ही  कमी  नहीं  हुइ  है बल्कि  प्रयास  में  झगड़े  फसाद
 भी  काफी हुए  इसलिये  में  समझता  हूं  कि  हमें  इन  बातों  की  चर्चा  कम  कर  देनी  चाहिये  कौर  देश

 को

 उसमें  रहनें  वाले  सभी  लोगों  को  चाहे  वह  किसी  जबान  के  बोलनें  वाले  क्यों न  इस  बात का

 यकीन  होना  साथ  ही  उनको  इस  बात  का  भरोसा  भी  मिलना  कि  बजाय  इसके  कि

 वह  कांस्टिटयूशन  में
 सेफगाडंस  )  की

 मांग  करें  या  किसी  विधेयक  में  इस
 बात

 के टेकुरी

 प्राचीन  करायें  ,  बेहतर  यह  है  की  हम  प्रयास  व्यवहार  मेल  जोल  से  कौर  भाई

 चारे  से  ऐसा  वातावरण  पेदा  करें  जिस  में  कि  उनकों  यह  मांग  करनें  की  जरूरत  ही  न  क्योंकि  जहां

 पर  इस  किस्म  के  कांस्टीट्यूशनल  प्राविजन्स  किये  जाते  वहां  नतीजा  यही  होता  है  कि  शिरास  में

 भेद  या  मनमुटाव  पैदा  हो  जाता  कम  से  कम  हमारे  साथी  उस  तरफ  चलने  जरूर  लगते  हैं  |
 जिन  लोगों

 को  इस  बात  का  डर  है  कि  लिग्विस्टिक  माइनारिटिज  पर  किसी  किस्म  का  आघात  या  उनकों

 नुकसान  पहुंचेगा,उनको  थोड़ा  भरोसा  करके  काम  करना  चाहिये  कौर  इस  बात  का  यकीन  करना

 कि  हिन्दुस्तान बड़ी  तेजी  के  साथ  चरागे  बढ़  रहा  उनको  इन  तमाम  चीजों  को  प्रापर्स  एकता

 अ्राहिस्ता  आहिस्ता  निकालना  जिन  चीजों  के  जरिये  हम  एक  दूसरे  से  कुछ  श्रलग  से  रहते  या  एक
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 राधा  रमण|

 दूसरे  के  दिल  में  मनमुटाव  पैदा
 हो

 जाता  या  में  नाराजगी  शौर  बदमग्जीगी  पैदा  हो  जाती

 उनको  हमें  निकालना  में  इस  चीज  को  बिल्कुल  गैर  मुनासिब  समझता  हूं  कौर  नुकसान  देह

 समझता हूं  ।  जेसा  में  पहले
 भी

 कहू  चुका  हमें  इन  चीजों  से  गरज  क  रना  चाहिय  कौर  कोशिस  करनी

 चाहिये  कि  हम  are  व्यवहार  भ्रमण  ४  रोजाना  के  एतबार  से  एंक  दूसरे  के  साथ  मिलकर

 चलना  सीखें  अपनें  मुल्क  को  एक  कौम  बना  कर  इस  एकता  को  आगे  बढ़ायें  जिसके  जरिये  हम

 की  दुनियां  में  जीतने  शानदार  मुल्क  कहलाते  उससे  ज्यादा  शानदार  मुल्क  कहलायें
 ं

 इन
 दादों  के  साथ  मैं  गृह  मंत्री

 जी  का  एक
 बार  फिर  धन्यवाद  देता  हूं

 कि  उन्होंने  कछ

 प्रकाश  डाला  उन  इलाका  कें  ऊपर  जो  अब  aa  एक  तरह  से  भुलाये  हुए  थे
 या  जिन

 के
 भावी

 शासन
 के

 विषय  में  बहुत  कुछ  खामोशी
 सी  थी

 ।  मुक्त
 इस

 बात
 का

 विश्वास  हे  कि  गह  मंत्री
 जी

 न  जो  कुछ  कहां  वह  भी  आखिरी बात  नहीं  बल्कि  इस  पर  वह  ह
 भी

 विचार  करेंगे
 प्रो

 कम

 से  कम  जो  दो  बाते  मैने  कहीं  हें  एक  तो  यह  कि  एडवाइजरी  कौंसिल
 को  अगर

 हो  सके  तो  वह  कोई  दूसरा  नाम  मैट्रोपॉलिटन  कौंसिल  (  सार्वभौमिक  परिषद
 की  बजाय  वहां कौंसिल  परिषद  )  या  इसी  तरह  की  कोई  कौर  चीज  दूसरे

 के  अ्रधिकारी  को  लेफ्टिनेंट  गवर्नर  की  पदवी  दे  दें  ,  उनको  मान  लें  ।  में  समझता

 !

 कि  इस
 a  चल

 प्रकार  की  सुधार  हो  तो
 हम  दिल्ली के

 इन्दर  एक  ग्रंथि  ग्रोवर  संतोषप्रद  भावना पैदा  करने  कौर

 स्वस्थ  वातावरण  बनानें  में  सफल  हो  |

 इन  शब्दों के  साथ  में  फिर  गह-मंत्री  महोदय  को  धन्यवाद  देता  हूं  कौर  इस  विधेयक  का  समर्थन

 करता  हूं
 ।

 डा०  जयसूर्या  :  मेरा  ख्याल  हैं  कि  राज्य  पुनर्गठन  आयोग  ने  बातों  को  गड़बड़
 कर  दिया  है  कौर  हम  उस  गड़बड़  को  वेध  बना  ह्  राज्य  पुनर्गठन  आयोग  एक

 सन्तुलित  बम्बई  राज्य  बनाना  चाहता  जब  कि  wa  एक  सन्तुलित  बम्बई  राज्य
 बन  गया  वे  चाहते थे  कि  पंजाब  परन्तु  पंजाब  तीन  भागों  में  बंटा  |  है  |

 हमें  किसी  प्रकार  इन  कमजोरियों  को  दूर  करना  हैं  |
 इससे

 विरोधाभास  तथा

 यहां  तक
 कि

 कुछ  संविधानिक  दोष  उत्पन्न
 हो

 जाते
 हैं  ।  यदि  उन्होंने स्पष्ट  प्रौर  सच्चे

 से  कहा  होता  कि
 '
 हम

 पंजाब
 को  दो

 भागों  में-पंजाबी  भाषी  शौर  हरियाना
 व

 कुछ  अरन्य  क्षेत्रों
 सहित  हिन्दी  भाषी

 भागों
 तो  कुछ  ate  ही  बात

 होती
 ।  में  द्विभाषी  र  तृभाशी  राज्यों  के

 लिए  तो  प्रादेशिक  परिषदों  का  औचित्य  तो  समझ  सकता
 परन्तु

 त्राण  प्रदेश  जैसे  एकभाषी  राज्य

 के  लिए  इसका  होना  मेरी  समझ  में  नहीं  भ्राता
 ।

 बात  यह  है  कि  हम  एकता  के  लिए  प्रयत्न
 कर

 रहे

 हूँ
 ब्र  ये  प्रादेशिक  स्थायी  समितियां  एकता  भंग  कर  रही  हैं

 ।
 निश्चय

 ही  में  इस  बात
 से

 सहमत  हूं
 कि  विशेष  प्रयोजनों  के  लिए  परित्राणों  का  होना  बहुत  भ्रच्छा  परन्तु  में  इसके  लिए  एक  विकास

 थोड
 का  सुझाव  दूँगा

 ।  संविधान  की  दृष्टि  से  समझौता  का  खंड ५  समझ  में  नहीं  प्राता  जिसमें

 उल्लेख  हैः

 समिति  द्वारा  दी  गई  मंत्रणा  साधारणतया  सरकार  राज्य  विधान  मंडल

 द्वारा  स्वीकार  की

 मेरी  समझ  में  नहीं  जाता
 कि

 श्राप  विधान  मंडल  के  प्रभुत्व  को  किसरा  साधन  से  भंग  करेंगे  ।

 आपका  यह  कहना  तो  मेरी  समझ  में  रखता  है
 कि

 प्रादेशिक  समिति  सरकार  से  या  कार्यपालिका  से

 सिफारिश कर  सकती  है  कौर  कुछ  परिस्थितियों  राज्य  विधान  मंडल  से  इसकी  सिफारिश
 कर  सकती हैं  ।  जेब  तक  विधान  मंडल  विधि  बनाने  की  एकमात्र  संस्था  तब  तक  श्राप  किसी

 भी  अझ्रंभिसमंयं  के  प्रस्तुत  इस  बात  को  अनिवार्य
 नहीं  बना

 सकते  कि  संस्था  का
 एक

 छोटा  दल
 उसे

 यह  आदेश  दे  कि  उसे  क्या  करना  चाहिये  फिर  कया  नहीं  करना
 मेरा  विचार  है

 कि

 मूल  अंग्रेजी  -  में
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 निश्चय  ही  मेराਂ  सुझाव  है
 कि

 श्राप  प्रादेशिक
 समितियों संबंधी

 इसमें  कुछ  विरोधाभास है  ।  इसलिए

 विधान  मंडल सुत्र  के  खंड  ५  से
 seq हटा  क्योंकि  यह  असंविधानीय कौर  इसके  रहने

 बने  से  विधान  मंडल  को  दिए  गए  अधिकारों का  दुरुपयोग  होता  सीमा  संबंधी  प्रश्नों  के  बारे  में

 में  चाहता  कि  वे  स्वयं  राज्यों  द्वारा  मैत्रीपूर्ण  ढंग  से  सुलझाने  जायें
 ।  इस  पुनर्गठन  के  बाद  बहुत  बड़े

 बड़े  राज्य  जिनकी  अनेकों  समस्यायें  प्रल्पसंख्यक
 भाषा  संबंधी

 बन  गये  जब  १९३६  में  उड़ीसा  का  छोटा  सा  राज्य  बना  था  तो
 राजस्व

 विभाग
 को  राजस्व

 प्रणाली  के  बारें  में  विनिश्चय  करने  में  तीन  वर्ष  लगे  थ े।  में  नहीं  जानता  कि  wa  इन

 राज्यों  क़े  बनने  के  बाद  हमें  काम  करने  की  स्थिति  में  होने  में
 कितने

 ah
 लगेंगे

 ।
 सीमा  आयोग

 बनाने में  क्या  हानि  है  ।

 oat  में  अल्पसंख्यकों  की  समस्यायें हैं  ।  राज्य  पुनर्गठन  आयोग  के  रूस  ने  इसे  बहुत

 ही  अच्छे  ढंग  से  सुलझाया है  ।  यह  सरकार पर  छोड़
 दिया

 गया  है  कि  वह  इसका  अध्ययन  करें
 कि

 रूसी  प्रणाली  कया  है  ax  वह  हमारे  लिये  लाभदाधिक  होगी  या  नहीं  में  माननीय  गृह-कार्य

 मंत्री  का  परौ  उनकी  बुद्धि  का  बहुत  सम्मान  करता  परन्तु  हम  तथ्यों
 की

 उपेक्षा  नहीं  कर
 सकते  ॥

 समस्यायें  सुलझायी  जानी  परन्तु  यदि  इन  समस्याओं  के  संबंध  में  कुछ  कठिनाई  अनुभव  करें

 तो  वे  निःसंकोच  भाव  से  इन्हें  स्थगित  कर  सकते  हैं

 श्री  फ्रेंक  मन्थनी  निर्देशित  भ्रांति-भारतीय )
 उपाध्यक्ष  पिछली  बार  मेंने

 राज्य  पुनर्गठन  विधेयक  पर  बोलते  हुए  माननीय  गृह-कायें  मंत्री  को  उनके  ४ *  ढंग  के  लिए  बधाई

 oa  भी  में  उन्हें  सराहना  व  धन्यवाद  की  बहुत  सच्ची  श्रद्धांजली  भ्रमित  करता हूं
 ।  माननीय

 गृह-किये मंत्री  नें  मेरे  उस  प्रस्ताव का दो  तिहाई  भाग  स्वीकार  कर  लिया  है  जो  मेंने  मूल  रूप  में  संयुक्त

 समिति  के  समक्ष  रखा  था  ।  में  प्रार्थना  करता  हूं  कि  वह  मेर  शेष  प्रस्ताव
 को  भी

 स्वीकार  कर  लें
 ।

 अल्पसंख्यक  श्रावित  नियुक्त  करने  के  लिए  जिसका  प्रतिवेदन  संसद् के
 समक्ष  रखा

 इस  उपबन्ध  का  संविधान  में  निगमित  किया  जाना  बहुत  बड़ी  प्रगति  हैं  ।  परन्तु  मुझे  wa  भी  विशवास

 है  कि  जब  तक  हम  एक  ऐसा  अन्तिम  खंड  निगमित  नहीं  करते  जिससे  केन्द्रीय  सरकार  को  अपने  विवेक

 से  काम  ad  हुए  afar  निर्णय  के  बाद  निदेश  जारी  करने  अ्रधिकार दिया  जा

 धानिक  उपबन्ध  से  कोई  लाभ  नहीं  होगा  ।  यदि  केन्द्र  को  निदेश  देने  का  भ्र धि कार  नहीं  मिलता  तो

 यह  उपबन्ध  बेकार  हो  जाता है  ।  यदि  अल्पसंख्यक  पूर्णतया  केन्द्र  के  नियंत्रण  में  ao  जाते  हैं  तो  में

 किसी
 भी  उपबन्ध के  लिए  नहीं  कहूंगा  क्योंकि  भ्रल्पसंख्यकों  के  प्रति  केन्द्र

 का
 व्यवहार  ऐसा  रहा  है

 जिससे  विश्वास  उत्पन्न  होता  है  ।

 में  माननीय  गृह-कार्य  मंत्री  को  धन्यवाद  दे  चुका  हूं  कि  उन्होंने  उक्त  मंत्रालय  के  परिपत्र  में

 ऐसा  उपबन्ध  किया  है  जिससे  सम्बन्ध  संस्थाएं  राज्य  से  ज़ाहिर  की  किसी  परीक्षा  में  भेज

 सकेंगी  ।  मेंने  उन्हें  बताया  था  कि  त्रावणकोर-कोचीन  राज्य  में  मेरे  समुदाय  के  स्कूल  को  केम्ब्रिज

 महाविद्यालय  से  सम्बन्ध  कायम  करने  की  शभ्रनुमति  नहीं  दी  जाती  हैं  ।  यह  परीक्षा  केन्द्रीय  सरकार
 द्वारा  अ्रभिस्वीकृत  यद्यपि  संविधान

 के  भ्रनुच्छेद  संख्या  ३४  में  ard मुझे  शिक्षा  संस्थाओं  की

 स्थापना  करने  उनके  प्रशासन  कार्य  चलाने  का  अधिकार  दिया  हे  तो  भी  त्रावणकोर-कोचीन

 सरकार  परवेज  रूप  से  ऐसा  करने  में  बाधा  डालती  हैं  ।  ऐसी  परिस्थिति में  मेरे  लिए  कौर  कोई

 उपाय  नहीं  रह  जाता  कि  में  उच्च  न्यायालय  या  उच्चतम  न्यायालय  तक  पहुंच  करूं  ।

 गह-काय  मंत्रालय  के  परिपत्र  में  उपबन्ध  के  होते  हुए
 भी

 त्रावणकोर-कोचीन  सरकार  किसी

 संस्था  को  बाहिर  की  परीक्षा  लेने  के  अभिप्राय  से  सम्बद्ध  होने  से  मना  कर  सकती  है  ।  उस  भ्र वस् था

 में  भी  न्यायालय  में  जाने
 की

 आवश्यकता  पड़ेगी
 |

 इसी  कारण  में  चाहता  हूं  कि  केन्द्रीय  सरकार  इस

 शाक्ति  को  झपने  हाथ  में  ले  ।

 twa  अंग्रेजी  में
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 श्री  ब्रेक  मन्थनी

 त्रावणकोर-कोचीन  सरकार  जहां  हमें  एक  उच्च  स्तरीय  परीक्षा  में  नहीं  बैठने  वहां

 उसने एक  बहुत  निम्नस्तरीय  परीक्षा  की  व्यवस्था कर  रखी
 त्रावणकोर-कोचीन  राज्य

 में
 जो

 पुस्तकें  पाठ्यक्रम  के  लिए  नियत  वे  केवल  मलयालम  भाषा  से  लिप्यापरिवतित हैं  ।  इससे  कोई

 समुदाय  arty
 भाषा

 विशेष
 को संरक्षित नहीं  कह  सकता  संविधान के  अनुच्छेद  ca  का  इससे

 अतिक्रमण होता  है  ।  मेरी  माननीय  गृह-कार्य  मंत्रालय  से  प्रार्थना  है  कि  वह  ag  शक्ति  wat  हाथ

 |  केन्द्र  इस  शक्ति  का  श्रनुत्तरदायित्व
 की

 भावना  से  प्रयोग  नहीं  करेगा
 ।  राज्य  पुनर्गठन  भ्रायोग

 नें  भी  act  प्रतिवेदन  में  यह  स्पष्टतया  सिफारि दा  की  हैं  कि  केन्द्रीय  सरकार  को  राष्ट्रपति  के  माध्यम

 से  निदेश  जारी  करने  की  शक्ति  प्रदान
 की

 जाये
 ।

 में  निवेदन  करता  हूं
 कि  गृह  मंत्रीजी  इस

 रिश  को  स्वीकार कर  लें  ।  यह  एक  मौलिक  विषय  है  कौर  में  चाहता  हूं  कि  सभा  के  सदस्य  इसके

 महत्व  को  समझें  |  में  पुछना  चाहता  हूं  कि  भाषा  संबंधी  अल्पसंख्यकों  का  अन्तत  hers  कौन

 होगा ?  में  ag  स्वीकार  करता  हं  कि  उनके  हितों  के  प्रारम्भिक  अभिरक्षक
 तो

 राज्य  सरकारें

 परन्तु  प्रश्न  यह  हैं  कि  उनका  अन्तिम  रूप  से  अभिरक्षक  कौन  होगा
 ?

 राज्य

 पुनर्गठन
 आयोग

 ने
 at  इस  संबंध  में  स्पष्ट  सिफारिश  दें  दी  हैं  ।  दिल्ली  के  मेरे  मित्र  नें  यह  कहा  है  कि  इससे  कई  नयी

 समस्यायें  उत्पन्न  हो  जायेंगी  |  इसमें  तो  नई  सदस्यों का  कोई  प्रश्न  ही  पैदा  नहीं  होता  ।

 यह  एक  पुरानी  समस्या  है  जिसे  हल  करने
 का

 प्रयत्न
 किया

 जा  रहा  है
 ।

 राज्य  पुनर्गठन
 प्रयोग

 ने  स्पष्ट  रूप  से  बताया  है  कि  लोगों  से  शिकायतें  are  हें  कि  संविधान  श्राइवासनों  के  संबंध  में  भेद-भाव

 पण
 नीति  का  अनुसरण  किया  जाता  हैं  |

 ठाकुरदास  भार्गव  पीठासीन  हुये

 आयोग  ने  स्पष्टतया  लिखा  हैं  कि  भाषा  संबंधी  अल्प  संख्याकों  की  समस्या  एक  राष्ट्रीय  समस्या

 इसलिये  इस  संबंध  में  राज्य  सरकारों  का  प्रजातंत्रीय  द्रास
 केन्द्रीय  प्रजातन्त्रीय बासन  के  भ्रमित

 होना  चाहिये  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  मेरे  इस  सुझाव  को  स्वीकार  कर  लिया  जाये  ।

 राज्य  पुनर्गठन  अयोग  द्वारा  इस  संबंध  में  की  गयी  सिफारिशों  के  भ्र ति रिक्त  हमारा  संविधान

 भी  इसी  बात  का  समर्थन  करता  है  ।  गृह-कार्य  मंत्री  जी  के  इस  विचार  से  मेरा  मतभेद  है  कि  भाषा

 संबंधी  अ्रल्पसंर्यक  समस्या  का  संबंध  केवल  मात्र  राज्यों  से  है  ।  यह  तो  सच  है  कि  इस  संबंध  में

 प्रारम्भिक  उत्तरदायित्व  तो  राज्य  सरकारों  का  परन्तु  भ्रन्तिम  उत्तरदायित्व  केन्द्रीय  सरकार

 का
 ही  इस  सिद्धांत को  न  केवल  राज्य  पुनर्गठन  आयोग  ने  माना  है  भ्रमित  संविधान  के  भ्रनुच्छेद

 २९  तथा ३०  में  भी  इसे  स्वीकार  कर  लिया  गया  है  जिसमें  भाषा  संबंधी  श्रल्पसंख्याकों के  हितों  की

 समस्या  को  केवल  राज्यों  को  ही  न  सौंपते  हुए  यह  कहा  गया  है  कि  मौलिक  afore  संबंधी  mea

 संख्या  २३  के  अ्रधीन  इन  हितों  की  पूरी  रक्षा  की  जायेंगी  a  उन्हें  वाद योग्य बनाया  जायेगा  ताकि

 उनके  मामलें  उच्चतम  न्यायालय  में  भी  लाये जा  सकें  ।  में  भी  गृह-कार्य  मंत्री  जी  से  यह
 दन

 करता  हूं  कि  वे  राज्य  पुनर्गठन  झ्रायोग  तथा  संविधान  द्वारा  ्र भि स्वीकृत  सिद्धांतों  को  स्वीकार

 कर  लें  ।

 जहां  तक  भझ्रनुसूचित  जातियों  तथा  भ्रनुसुचित  aries  जातियों  का  संबंध  है  उन्हें  कई  अधिकार

 दिये  गये  हैं  कौर  संविधान  के  भ्रनुच्छेद
 संख्या  ३३८  तथा  ३३४  के  भ्रमित  उन्हें  भी  वही  स्थान  दिया

 गया  है  जो  कि  भाषा  संबंधी  अल्पसंख्यकों  तथा  सांस्कृतिक  अल्पसंख्यकों  को  दिया  गया  है  ।  परन्तु

 उनके  भ्र धि कार  मौलिक  भ्र धि कारों  में  सम्मिलित  नहीं  किये  गये  उनके  संबंध  में  राष्ट्रपति  के  द्वारा

 निदेश  जारी  करने की  कोई  व्यवस्था  नहीं
 की

 गई  है
 ।
 में  इसके  पक्ष  में  नहीं  हूं

 ।
 में  चाहता  हूं  कि

 राष्ट्रपति  को  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  afer  जातियों  के  संबंधों  भी  निदेदा  जारी  करने  का

 अ्रधघिकार  दिया  जाये  ।  भ्रनुसुचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  के  हितों  की  रक्षा  करने

 का  उत्तरदायित्व केन्द्रीय  सरकार  का  है  ।  गृह-कार्यो  मंत्री  जी  से  मेरा  यह  सबल  निवेदन  है

 कि  वे  va  अन्तिम  उपखंड  को  भी  स्वीकार  कर  लें  ताकि  विधेयक  का  वास्तविक  उद्देश्य  पूर्ण  हो  सके  |
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 मेरी  प्रार्थना  है  कि  भ्रनुसूचित  जातियों  तथा  a  ख़ादिम  जातियों  के  हितों  की  रक्षा  करने  का

 उत्तरदायित्व  केन्द्रीय  सरकार  को  सौंप  दिया  जाये
 ।  मेरे  इस  सुझाव के  पक्ष  में  लगभग  सभी  सदस्य

 है  तौर  मुझे  aren  हैं  कि  वे  इसका  समर्थन  करेंगे
 ।  कांग्रेसी  सदस्य  भी  बहुसंख्या  में  मेरे  साथ  ही  हैं

 ।

 फिर  में  एक  कौर  बात  की  कौर
 भी

 निर्देश  करना  चाहता  हूं
 ।  श्री  नि०  चे  चटर्जी  ने  मुझे

 यह  उपदेश  दिया  है  कि  में  अग्रेज़ी  छोड़  कर  सच्चा  हिन्दुस्तानी
 बन

 जाउं  |
 इस  प्रकार  का  उपदेश

 पहले  कुछ  एक  लोगों  ने
 भी

 मुझे  दिया
 अरब  श्री  चटर्जी  भी  उन्हीं  लोगों  में  सम्मिलित  हो

 गये  हैं  ।

 श्री  चटर्जी  का  उपदेवा  कल्पना  पर  भ्राधारित  है  ।  उनका  यह  कहना  है  कि  में  ७ #५  छोड़  दूं  ।

 यदि  श्री  चटर्जी  बंगला  छोड़  हिन्दी
 को

 भ्र पना  लें
 तो

 में
 भी

 अंग्रेजी  छोड़  दुंगा
 ।  अंग्रेजी

 तो  मेरी

 भाषा  वह  कैसे  छोड़ी  जा  सकती  है  ?
 श्री  चटर्जी  भ्रम  में  पड़े  हुए  हैं

 |  वे  तो  केवल  उसी व्यक्ति को

 सच्चा  भारतीय  मानते  ह  जो  हिन्दू  महासभा  दल  का  सदस्य  है  ।

 महाराजा  पटना  नें
 जिस

 संशोधन  की  पूर्वसूचना  दी
 वह  श्रमोत्पादक हैं  ।  उन्होंने उस

 संशोधन में  यह  कहा  है  कि  केवल  उन्हीं  ग्रल्पसंख्यक  भाषाओं  को  श्रभिस्वीकार  किया  जाये  जो  अष्टम

 अनुसूची  में  सम्मिलित  हैं
 ।

 बहुत  से  लोग  विशेषकर  राजनीतिक  लोग  इसी  भ्रम  में  ग्रस्त  हैं  ।  अष्टम

 अनुसूची  में
 में  १४  भाषायें  उल्लिखित  mt  बड़े  दुःख  की  बात  है  कि  इनमें  अंग्रेजी  भाषा  का  वर्णन  नहीं

 हैं  ।  ait  इसलिये  बहुत  से  लोग  अ्रंग्रेजी  को  एक  विदेशी  भाषा  कह कर  उसका  विरोध  कर  रहे  हें  ।  परन्तु

 इस  संबंध  में  न्यायाधिकारी छगल  ने  स्पष्टतया  कहा है  कि
 यद्यापि

 अंग्रेजी  भाषा  मूल  रूप  से  एक

 विदेशी  भाषा  परन्तु  थी
 तो  वह

 भारत
 की  ही

 बन  गयी
 है  ।  वह  तो  प्रथम  भ्रनुसुची  में  सम्मिलित

 उन  १४
 भाषा ओरों  में  से  भीं  श्रेष्ठ

 है  ।
 अंग्रेजी

 भाषा
 को  छोड़

 देने  का  विचार  एक  भ्रम  पूर्ण  विचार
 है  |  ara  मुख्य  विषय  पर  जाते  हुए  में  गृह-कार्यों  मंत्री  जी  से  निवेदन  करता हुं  कि  वे  अल्प

 संख्यकों  के  अधिकारों की  पा  AW Gl  फ  जरा  र  UIs acd  Sea  सदय  को  मदान  arta  agers

 श्री  to  to  मनिस्वामी  )  में  ने  गह-काय  मंत्री  जी  के  भाषण

 को  बड़े  ध्यान  पुर्वक  सुना  है  जिसमें  उन्होंने  इस  संशोधन  विधेयक  पर  विस्तारपूर्वक  प्रकाश्य  डाला  हैं  ।

 उन्होंने  हमें  यह  बताया  था  कि  लोक  सभा  के  कर्ल  Yo?  सदस्य  होंगे  जिनमें
 १४

 संघ  प्रदेशों सें  होंगे  ।

 परन्तु  इस  विधेयक  के  खंड
 ४

 में  यह  लिखा  ्  है  कि  अनुच्छेद  ३३१  के  उपबन्धों के  ola  रहते

 गये  लोक  सभा  में  ५००  सदस्य  प्रादेशिक  निर्वाचन  क्षेत्र  से  चने  जायेंगे,तथा  कि  २४  सदस्य  संघ  प्रदेशों

 से
 होंगे

 कौर  अनुच्छेद  ३३१  में  यह
 भी  कहां

 गया
 है  कि  लोक

 सभा  में
 दो

 श्रांगल-भारतीयों का

 भी
 नाम-निर्देशन  किया  जायेगा  ।  तो  इस  प्रकार  से  सदस्यों  की  कूल  संख्या  ५२७  बनती  है  ।

 में  समझ  नहीं  सका  कि
 गृह-मंत्री

 जी  कैसे  कहते  हें  कि  सदस्यों  की  कल  संख्या
 yo?  होगी  |  जहां  तक

 परिसीमन  का  संबंध  उसके  भी  कोई  ठीक  ठीक  आंकडे  नहीं  दिये  गये

 फिर  गृह-मंत्री  जी  ने  यह  कहा  है  कि  संघ  प्रदेशों  के
 प्रभारी

 मंत्रियों  की  सहायता  करने

 के  लिये  एक
 सं विहित

 समिति  या  परामर्शदात्री  समिति  होंगी  ।  में  चाहता  हूं  गृहमंत्री जी  इस

 बात  पर  पूर्णतया  प्रकाश  डाले  कि  वह  समिति  निर्वाचित  होगी  या  नाम  निर्देशित  ?

 जहां  तक  उच्चन्यायालय  का  संबंध  में  संयुक्त  समिति  के  प्रतिवेदन  की  सराहना  करता

 हूं  जिसमें  यह  कहा  गया
 है

 कि  उच्चन्यायाल
 य

 के  वकील  प्राप्त  न्यायाधीश  उच्च  न्यायालय  में
 साय न  चलायें  ।  परन्तु  इस  संबंध  में  एक  बात

 कहू
 देना

 हु
 ,  प्रौढ़  वह  यह  है  कि  उनकी

 काश  प्राप्ति की  वायु  ६०  वर्ष  से  बढ़ाकर  ६२  वर्ष  कर  दी  जाये  |  उच्चतम  न्यायालय  मद्रास  ६५

 वर्ष  अतः  उच्च न्यायालयों  में  कम  से  कम  ६२  वर्ष  तो  होनी  चाहिये  ।  न्यायाधीशों  के वेतन

 के  मामले  में  भी  किसी  प्रकार का  विभेद  नहीं  किया  जाना  चाहिये  ।
 ee  ee

 भ्रंग्रेजी  में



 १८६०  संविधान संशोधन  )  विधेयक
 ४  १९  ४६

 [at  न०  राक

 राज्य
 पुर्नगठन  ara  के  प्रतिवेदन

 पर
 जब  प्रारंभ  में  चर्चा  हुई  उस  समय  सभा  में  बड़ी

 उत्तेजना
 थी  ।  हमनें  देखो  है

 कि
 बम्बई  att  पंजाब  के  संबंध  में  सभा  में  विशेष कर  बड़ा  भयंकर

 विवाद  था  ।  परन्तु  na  इस  अधिनियम  के  पारित
 हो

 जानें  से  वातावरण  कुछ  शान्त  हो  गया  कौर

 बंबई  तथा  पंजाब  संबंधी  समस्यायें  हल  हो  गयी  हैं  ।

 महोदय  पीठासीन

 अब  कोई  विशेष  समस्या  नहीं  हैं  ।
 श्री  चटर्जी  ने  पंजाब  सूत्र  को  एक  त्रुटिपूर्ण  सूत्र  कहा

 है  कौर  मास्टर  सिंह  तथा  श्री  नेहर ूके  मिलन को  एक  स्वप्ना  गठजोड़  कहा  है  ।  इस  प्रकार  के

 भ्रम  मलक  आ  रोप  अनचित  हें  ।

 श्री  चटर्जी  ने  सीटों  शक्ति  का  जो  उल्लेख  किया  हैं
 वह  पूर्ण  रुपए  अ्रनचित  तथा  भ्रम मुलक

 क्योंकि  यहां  पर  वीटो  शक्ति  जेसी  कोई  व्यवस्था  नहीं  हे  ।  वास्तव  में  बात  यह है  कि  पंजाब  के

 लोग  कोई  एक  सुत्र  चाहते  यह  सूत्र  प्रस्तुत  कर
 दिया  गया  है  ।  यदि  यह  सूत्र  विधान  मंडल

 द्वारा  स्वीकार  न  कया  तो  राष्ट्रपति  अथवा  राज्यपाल  उस  ua  के  सिद्धांत  के  विरुद्ध  तो  कोई

 काम  करेंगे  नहीं  ।  वास्तव
 में  वहां  की  राजनैतिक  परिस्थितिया  इस  प्रकार  की  हैं  कि

 हमें
 इस  प्रकार

 का  सूत्र  तैयार  करना  पड़ा  |  वहां  के  दोनों  दल  भ्र लग  भ्र लग  आस्तित्व
 चाहते  इसलिये

 द्य
 सूत्र  में  एक  ही  प्रशासन  के  श्रीहीन  दो  अलग  अलग  राज्यों  की  व्यवस्था  की  गयी  है  ।  में  समझता

 कि  यह  सूत्र  एक  सर्वोत्तम  सूत्र  उग्र
 वहां

 के  लोगों  में  जब  तक  मानात्मक  एकता  उत्पन्न  नहीं  होती
 तब  तक  इसे  ही  लागू  किये  रखना  उचित  यह  सारा  प्रबंध  राजनैतिक

 कठिनाइयों  के
 के  दूर  करने

 की  दृष्टि  ही  किया  गया  है  ।  स्थिति  की  टष्टि मे में  यह  सूत्र  सराहनीय है  ।

 जहां  तक  संबंधी  अल्प  संख्यकों  का  संबंध  गह-किये  मंत्री  जी  नें  एक  संशोधन  सुझाया

 हैं  जिसमें  यह  कहा  गया  हैं  कि
 अनुसूचित

 जातियों  तथा
 अनुसूचित

 ख़ादिम  जातियों  के  aaa  के

 समान  भाषा  संबंधी  अ्रल्पसंख्यकों  के  हितों  का  रक्षा  के  लित  भो  एक  विशेष  प  thea
 नियुक्त

 किया  जाये  जो  कि  उस
 संबंधों

 अपना  प्रतिवेदन  सभा  में  प्रस्तुत  किया  करेगा  ।  विद्वेष  पदाधिक
 री

 संविधान  के  चौथे  gear में  उल्लिखित  wea  प्रत्या  जूतियों  की
 जांच  करेगा  रौद खेल  कि  निदेशक

 तत्वों  को  कहा  तक  क्रियान्वित  किया  सकता  ह  और  उन्हें  कहां  तक  क्रियान्वित  किया  है  कौर

 उनके  बार  में  प्रतिदिन  प्रस्तुत  करेगा

 साधारणतया में  विधेयक  का  स्वागत  करता  हुं
 ।

 संघ  क्षेत्रों  के  बारे  में  में  इतना  ही  अनुरोध
 कर

 सकता  हं  कि  किसी  मनोनीत  मंत्रणा  समिति  को  रखने  के  बजाय  निर्वाचित  सदस्यों  के  एक  निकाय

 को  रखना  अ्रधिक  ग्र्च्छा  होगा  कौर  इस  प्रकार  बे  भ्रन्ततोगत्वा  लोगों  के  प्रति  उत्तरदायी  होंगे  ।

 गो ०  धन  पन्त  मेरा  ख्याल  हें  कि  चर्चा  के  दौरान  जो  बातें  उठाई  गई  उनका

 उत्तर  देने  की  आवश्यकता  नहीं  ह  ।  संयुक्त  समिति  द्वारा  प्रतिवेदित  रुप  में  इस  विधेयक  में  जो  प्रस्ताव

 किये गये  हूँ
 उनके  बारे  में  माननीय  सदस्यों  जो  रख  अपनाया  है  उसके  लिये  में  फ्तार  राज

 सूबह  में  ने  जिन  प्रस्तावों
 की

 रुप  रेखा  प्रस्तुत
 की

 उनके  बारे  में  सदस्यों  ने
 जो

 रुख  उसके

 लिये  भी  में  उनका  आभारी  हूं
 ।

 में  यह  देखता  हुं  कि  सदन  में
 जो

 कुछ  प्रस्तुत  करने  का  अवसर  मुझे

 प्राप्त
 उसके  पक्ष में  सामान्यतया  सहमति  ह  |

 जहां  तक  मुख्य  बातों  का  संबंध  में  आशा  करता  हूं  कि
 उन

 विषयों  से  संबंध  रखने  वाले  संशोधन
 इस

 सभा  में  प्रस्तुत  किये  जायेंगे
 ।  इस  में  श्री  फ्रेंक  एंथनी  का  पूर्ण  रुपये  मत  परिवर्तन  करने

 की  में  नहीं  करता  ।

 मल  wast  में
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 श्री  फ्रेंक  मन्थनी  :  मुझें  आपका  मत  परिवहन  करने  दीजिये  ।

 पंडित  गो०  ao  पस्त  :  किन्तु  में  ने  उनके  भाषण  को  ध्यानपूर्वक  सुना  श्र  मेर  प्रति  उन्होंने

 जो  wee कहे  हैं  उनके  लिये  में  वास्तव  में  उनका  आभारी  हुं  ।  में  इतना  ही  कह  सकता  हुं  कि  भाषा वार

 शअल्पसं ख्यंकों  के  कल्याण  भ्र ौर  नाग  रिश्ता के  अधिकारों से  वे  पूर्ण  लाभ
 उठा  सकें  इसके  लिये  उन्हें

 ता  हुं  किवे
 न

 केवल  अपनी  विशिष्ट
 जितनी  चिन्ता

 उतनी
 ही  मुझे भी  है

 ।
 मैं

 यह  भी
 महसूस ~

 अ्रल्पसरख्यक
 जाते  बारें  में  वरना  देश  के  कौर  ए  सी  कई  जन्य  भाषावार  यकों  के  बृहत्तर  हितमें  कह  रहे  है

 कौर  उदारता  के  साथ  व्यवहार  करना  होगा  |  मैं
 जिनके  साथ  हमें  प्रत्येक  राज्य  में  नस्या

 केवल  यही  चाहता  हूं  कि  संविधान  में  जो  संशोधन  करने  विचार में
 रखता  हूं  उसका  पुरा  अदाय

 वह  समझतें ।  एक  विशेष  भ्रमणकारी  होगा  |  उसका  प्रतिवेदन  सदन  को  प्रस्तुत  किया  उसपर

 लिये  इससे  अर  भ्रच्छा  परित्राण  क्या  हो  सकता  ह  कि  उस  समुदाय चचा  होगी  ।  किसी  समुदाय  के

 से  संबंध  रखने  वाली  बातों  पर  इस  सदन  में  समय  समय  पर  चर्चा  हो  ।  देवकी  कौर

 देश  के  राज्यों  द्वारा  उन  विचारों  की  उपेक्षा  की  जा  सकती  है  जो  यहां  व्यक्त  किये  गये  हों  ?  क्या  कोई

 भी  व्यक्ति  ऐसे  मतों  को  ईस्वी  कार  कर  सकता है  जिन
 के  बारे

 में
 देश  के  किसी  भी  भाग  में  सब  सहमति

 हमारे  प्रजातंत्र का  कया  अर्थ  है  ?  इस  सदन  में  जिन  बातों
 पर

 चर्चा
 की

 जाती  |  कौर  स्पष्ट

 मत  व्यक्त  किये  जाते  हैं  उनकी  उपेक्षा  यदि  राज्यों  अथवा  देश  के  न्नन्यं  लोगों  द्वारा  की  जाये  तो

 हमारा  प्रजातंत्र  कैसे  कार्य  कर  सकता  है
 ?

 इसका
 पथ

 यह  होगा  कि
 संसद्  के  पास  उसकी  अपनी

 कोई  श्रन्तविंष्ट  शाक्ति  नहीं  है  ।  में  यह  बत  स्वीकार  नहीं  कर  सकता  ।  इसलिये  मेरी  अपनी  भावना

 यह  है  कि  जो  परिमाण  मैंने  प्रस्तावित  किये  हैं  वे विशेषकर  मौजूदा  परिस्थितियों  में  सर्वोत्तम  हैं  |

 मेरी  wa  भी  यह  area  है  कि  हमें  राज्यों
 को

 oot  साथ  लेकर  चलना  है  ।
 हमें  उन्हें  गलत

 रास्ते  पर  नहीं  ले  जाना  चाहिये  ।  हमारा  संविधान  संधानीय  है  ।  कई  मामलों  में  राज्यों  स्वायत्त

 उन्हें  क्या  करना  चाहिये  इसके  बारे  में  हम  निदेश  दे  सकते  हैं  ।  ऐसी  बातें  असंख्य  हे  जो  भाषावार

 अल्पसंख्यकों  को  खटक  सकती  हें  यदि  राज्यों  ने  उनके  बारे  में  न्यायोचित  रुख  न  अपनाया  तो

 वे  अ्रसीमित हानि  कर  सकती  हें  ।  मेरी  इच्छा  यह  नहीं  हैं  कि  उनके  मन  में  नाराज़ी  की  भावना  पैदा

 हो  या
 उनकी  यह  धारणा  हो  कि  भाषावार  अल्पसंख्यकों  के  हम  एकमात्र  परिपालक  कौर  उनके

 हितों  की  रक्षा  उन  राज्यों  के  विरुद्ध  करने  का  भार  हमनें  अपने  उपर  लिया  है  जो  कि  हमारे  विचार  में

 विरोधी हैं  ।  में  यह  श्रभिधारण नहीं  करता  ।  ऐसे  करना  खतरनाक  होगा  ।  तब  भी  में  किसी  ऐसे
 तरीके  का  उपबन्ध

 करना  चाहता हूं  जिससे
 कि  राज्यों  को  बुरा  मानने  का  कोई  कारण न  देकर  कौर

 राज्यों  की  सीमाओं
 के

 भीतर  भाषावार  अल्पसंख्यकों
 के

 प्रति  स्वयं  राज्यों  के  दायित्व  को  वैसा  ही

 रखकर
 हम

 अल्पसंख्यकों  के  हितों
 की

 रक्षा
 कर

 सकें
 ।

 इसलिये  में  are
 भी  यह  aa  करता  हूं  कि  श्री

 एंथनी  2-4...  संशोधन  प्रस्तुत
 न

 करेंगे
 |

 वास्तव
 जब

 हमने  इस  मामले  पर  संयुक्त  समिति  में  चर्चा
 की

 उस  समय  मुझे  यह  आशा  हुई
 थी  ।

 प्रारंभ  में  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  था  ।  उन्होंने ऐसा  एक
 प्रस्ताव

 किया  कौर  जब  मेंने  इस  प्रकार
 का  एक

 संशोधन  करने  का  प्रयत्न  किया--तब  में  ने  यह

 दारी  नहीं
 ली  थी

 कि  प्रतिवेदन  सभा  पटल  पर  रखा  तो  उन्होंने  ग्रसने  संशोधन  पर  जोर  न

 देकर  प्रत्येक  उदारता  का  परिचय  दिया  wie  Wa  मेरा  ख्याल
 हूं  कि  में  उनसे  हाथ  मिला  सकता

 यद्यपि  वे
 हम  दोनों के  बीच  के  टेबुल से  कुछ  दूर  बेठ  इस  प्रस्ताव पर  हमें  स्वेसम्मति  से  सहमत

 होना  चाहिये  इससे  हमारा  दी  पूरा  होगा |

 उन्होंनें  राज्य  पुनर्गठन  आयोग  के  प्रतिवेदन  का  उल्लेख  किया है  ।  प्रतिवेदन में  क्या  कहा
 गया

 है  ?  उसमें  यह  कहा  गया  है  कि  हम  केवल  एक  उत्तर
 थ  चाहते

 हैं  प्रौढ़  वह  यह  है  कि
 प्राथमिक दिक्षा  मातृ  भाषा  के  माध्यम में  दी  जाये  कौर इस  बात  का  स्पष्ट  उल्लेख  संविधान  में  किया  जाये

 उन्होंने  कहा  है  कि  जहां  तक  माध्यमिक  शिक्षा  का  संबंध  है  ;  ऐसी  कोई  बात  न  की  जाये  ।  संविधान

 में  हमारे  पास  कई  बातो  के  बारे  में  उपबन्ध  हैं
 ।  संविधान  में  क. गनच्छद ह  २९  ग्रोवर  ३०  हैं  ।

 ATS — es
 मूल  sat  में



 १८६२  संविधान  विधेयक
 ४  REUSE

 गो०  qo

 ३४७  भी  है  प्रौर  जहां  तक  राज  भाषा  का  संबंध  इसके  प्रतिशत  हम  आदेश  दे  सकते  हैं  ।

 हमार  ज्ञापन  में  राज  ATT  AT  के  बारे  में
 जो

 कुछ  कहा  गया  है  वह  अनुच्छेद
 ३४७  की

 परिधि
 में

 ग्रा  सकता  है  कौर  राज  भाषियों  के  प्रयोग
 संबंधी

 मामलों
 के

 बारे  में
 यदि  हम  निदेश देते  तो

 यह  भ्रनाधिकार  चेष्टा  कदापि  नहीं  होगी  ।

 यही  महत्वपूर्ण  बात  है
 ।

 प्राथमिक  शिक्षा  का
 भी  मामला है  ।  न्य  बातों  के  बारे  में  हम  विधि

 पारित  करेंगे  ।
 उसके  बाद  जो  कुछ  रह  जाता  है  वह  उन  ग्न्य  बातों  की  गलना  में  कोई  महत्व

 नहीं

 जिनके  लिय  भाषावार  अल्पसंख्यकों  को  राज्यों  निर्भर  करना  इसलियें  मेरी  कपिल

 है  कि  वे  कुछ  aa  रखें  ।  मुद्रा
 करता  हूं  कि  हाल

 के
 कुछ  वर्षों  के  कतिपय  अनुभवों  के  कारण  श्री

 एंथनी
 को

 जो  मानसिक  व्यथा  हुई  होगी  वह  दूर  हो
 जायेगी  और  उन्हें  यह  देखकर  सन्तोष  होगा  कि

 सब  बातों  ठीक  ढंग  से  हो  रही  हें  ate  सभी  नागरिकों  किसी  तर  से  हस्तक्षेप के
 अभाव  wot  ग्र धि कारों  का  पूर्ण  प्रयोग  करने  का  waar  मिला  रहा  है  i  फिर  भी  इसके

 लिये  fa  की  भ्रावस्यकता होती  ह  ।  हमें हमें  यह  ध्यान  में  रखना  कि  mat न  यह

 कहा  हे  कि  भ्रल्पसंख्यकों  को राज्यों में  रहना  होगा  प्रौढ़  कोई  ऐसी  बात  नहीं  की  जानी  चाहिये  जो

 उनमें  फूट  पैदा  करे  या  कि  उनमें  यह  धारणा  उत्पन्न  हो  कि  वे  तभी  सुरक्षित  हो  सकेंगे  यदि  हम  प्रत्येक

 बात  के  लिये  free  ca  के  अ्रधिकार  अ्रपने  हाथों  में  ले  लें  श्र  में  ऐसी  किसी  बात  का  समथन  नहीं

 करुंगा  |  हम  ऐसा  नहीं  कर  न  यह  संभव  यह  एक  सीमित  क्षेत्र  हे  प्रौढ़  इस  में  ऐसी  कोई

 बात  नहीं  की  जा  सकती  है  ।  वर्तमान  संविधान  उन  उपबन्धों  के  द्वारा  जो  में  करना  चाहता

 हूं  यही  उद्देश्य  पुरा  हो  सकता  है  ।  में  wen  करता  हूं  कि  इस  सिलसिले  में  मेंने  जो  कुछ  कहा  उसके

 कारण  किसी  को  निराशा  नहीं  होगी  ।

 लंका  सुन्दरम  ने  एक  विशिष्ट  करार  का  उल्लेख  किया  यहां  मेरा  सम्बन्ध  केवल

 उस  भाग  से  हे  जो  सभा  पटल  पर  रखा  गया  था  ।  जहां  तक  उसका  सम्बन्ध  मेरा  ख्याल  है  कि

 वहू  श्र  हम  उसे  स्वीकार  कर  लेने  पर  सहमत  हुए  जहां  तक  अरन्य  बातों  का  सम्बन्ध

 वे  इस  विधेयक  अथवा  उससे  सम्बन्धित  पत्रों  की  परिधि  में  नहीं  कराती  ।

 मेरा  ख्याल  है  कि  पंजाब  के  प्रादेशिक  सुत्र  अथवा  तदविषयक  उन  बातों  के  बारे  में  कुछ  कहना

 झवद्यक  नहीं  हैं  जिनका  उल्लेख  पंडित  ठाकुर  दास  भागंव  नें  किया  था
 ।  में  करता  हूं  कि

 हरियाना  के  लोगों  के  साथ  न्यायपूर्ण
 ८

 किया  संभव  है  कि  शिकायत  करने  के
 लिये  उनके  पास  पर्याप्त  बातें  किसी  भी  भ्रांत  से  शिकायत  के  ऐसे  रुख  को  में  पसंद

 नहीं
 ।

 शिकायत  अधिकारों  पर  ज़ोर  देने  उन्हें  प्राप्त  करने  के  प्रति  उपेक्षा  भाव
 भी

 दर्शाती  है  |
 किन्तु  wa  हम  यह  aren  करते  हैं  कि  शेष  पंजाब  उनके

 साथ
 झ्रास्था  श्र

 पूर्वक  व्यवहार  वहां  वे  अल्पसंख्यक हैं

 में  यह  भी  aren  करता  हुं  कि  प्रादेशिक  भेदभाव  केवल  वहीं  नहीं  वरना  सारे  देशभर  में  दूर

 |  जहां  कहीं  प्रावश्यक  वहां  विकास  बोड़  स्थापित  किये  जायें  ax  पिछड़े  क्षेत्रों  के  विकास

 पर  विशेष  ध्यान  दिया  जाये
 ।

 यह  हमारी  घोषित  नीति  हे  ate  में  aren  करता  हूं  कि  जब  कभी

 राज्य  saat  योजनाओं  को  क्रियान्वित  करेंगे  या  उन्हें  योजनायें  को  फिरसे  बनाने  rq Vs Waa  उनका

 पुनरीक्षण करने  का  अवसर  मिलेगा  तब  वें  इस  नीति  को  सदा  परप  समक्ष  रखेंगे  ।

 में  इस  सदन  को  धन्यवाद  देता  हूं  शौर  प्यारा  करता  हुं  कि  यह  प्रस्ताव  सदन  के  सभी

 सदस्यों  द्वारा  सर्वसम्मति  से  पारित  किया  जायेगा  ।

 भ्रिव्यक्ष  महोदय

 :

 प्रस्ताव
 पर  सभा  की  मत-विभाजन  द्वारा  ज्ञात  की  जायेंगी  ।

 ह

 मूल  ग्रांप्री
 2d  a



 १८६३ ४  १९५६  संविधान  संशोधन )  विधेयक

 wet यह  है  कि  :

 में  श्र  ont  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  संयुक्त  समिति  द्वारा  प्रतिवेदित

 रूप  विचार  किया  जाये  1.0

 लोकसभा  में  मत-विभाजन  पक्ष  में  325.0  विपक्ष  में  aa

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हम्ना  ।

 घटिया  महोदय :  यह  प्रस्ताव इस  सभा  की  समस्त  सदस्य-संख्या के  बहुमत  से  इस

 के  उपस्थित  दौर  मतदान  करने  वालें  सदस्यों  की  दो-तिहाई  से  अन्यून  बहुमत  पारित  gat

 खंडवार  विचार  कलतक  के  लिये  स्थगित  किया  जायेगा  are  घंटे  तक  चर्चा  कौर

 होनी हैं  ।  क्या  सदस्य  बैठने  के  लिए  तैयार  है  ?

 साननीय  सदस्य  नही ं।

 श्रिया  महोदय :  यह  भ्र गले  सत्र
 की

 किसी  ara  उपयुक्त तिथि  तक  की

 जायेगी  ।

 इसके  बुधवार  ५  सितम्बर  PEXE  के  ग्यारह  बजे  तक  के  लिये  स्थगित

 हुई

 मूल ८५  अंग्रेजी  में



 दैनिक  संक्षेपिका

 पीठ ४,  2eYE| |

 रोप्य-सभा स  सजदा  ete es

 सचिव ने  राज्य-सभा  से  प्राप्त  निम्न  दो  संदेशों  की  सूचना
 दी

 (१)  कि  राज्य-सभा १  १९५६  की  अ्रपनी  बैठक  में  लोक-सभा

 द्वारा  २४  PENG  को  पारित  सरकारी  hearts

 संशोधन  विधेयक  से  बिना  किसी  dates  के  सहमत  हो  गई  है  ।

 (२)  कि  राज्य-सभा  १  Pus  की  ५  बैठक  में  लोक-सभा की

 इस  सिफारिश  से  सहमत  हो
 गई

 है  कि  बाटों  तथा  मापों  के  प्रमाप
 विधेयक  सम्बन्धी  दोनों  संभागों  की  संयुक्त  समिति  में  राज्य-सभा

 सम्मिलित  एवं  उसने  उक्त  संयुक्त  समिति  में  कार्य  करने  के
 लिये

 नामनिर्देशित  १४  सदस्यों  के  नाम  भेजे

 गर-सरकारी  सदस्यों  के  विधायकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति
 का

 प्रतिवेदन  उपस्थापित  IG ev

 इकसठवाँ  प्रतिवेदन  उपस्थापित  किया  गया

 सभा-पटल पर  रखा  गया  पत्र  १८२०-२४

 भाषाई  अ्रल्पसंख्यकों  सम्बन्धी  गह-कार्य  मंत्रालय  का  ज्ञापन  सभा-पटल पर
 रखा  गया

 विधेयक  विचाराधीन  १८१४-२०

 PYRT—ZR

 गृह-कार्य तथा  भारी
 उद्योग  मंत्री  गो०

 ने  संविधान

 संशोधन )  विधेयक  संयुक्त  समिति  द्वारा  प्रतिवेदित रूप
 विचार

 करनें  के  लिये  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  ।  चर्चा के  पश्चात  लोक-सभा  में

 मत-विभाजन  ददा |  पक्ष  में  ३४३  मत  प्राप्त  विपक्ष  में  एक
 भी

 मत  नहीं था  ;  कौर  प्रस्ताव  स्वीकृत  शुभ्रा  ।

 ५  PENG  के  लिये

 संयुक्त  समिति  are  प्रतिवेदित रूप  में  ofr 11“  धान  संशोधन )  विधेयक

 पर  खण्डवार  विचार ।

 १८६
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